
कोलकाता। पश् चिम बंगाल की राजनीति में 
इस बार का चनुाव परिणाम एक बड़े बदलाव 
के संकेत के रूप में दखेा जा रहा ह।ै राज्य में 
भारतीय जनता पार्टी को मिली कथित प्रचंड जीत 
के बाद परेू प्रदशे में उत्सव का माहौल दखेने 
को मिला। राजधानी कोलकाता से लकेर ग्रामीण 
इलाकों तक पार्टी समर्थकों ने जश्न मनाया 
और राजनीतिक परिदशृ्य में एक नई ऊर्जा का 
अनुभव किया।
कोलकाता स् थित पार्टी मखु्यालय में कार्यकर्ताओं 
ने बांग्ला गीतों की धुन पर नाचते-गात ेहएु जीत 
का स्वागत किया। माहौल परूी तरह उत्साह और 
उमगं से भरा हआु था। कार्यकर्ताओं ने एक-
दसूरे को मिठाई खिलाई, विशषे रूप से झालमुरी 
और लड्डू बांटकर खशुी का इजहार किया। यह 
दशृ्य केवल एक चनुावी जीत का नहीं, बल् कि 
एक भावनात्मक राजनीतिक परिवर्तन का प्रतीक 
बन गया।
राज्य के विभिन्न हिस्सों में कार्यकर्ताओं और 
समर्थकों ने एक-दसूरे पर गुलाल और फूल 
बरसाकर अपनी खशुी व्यक्त की। कई स्थानों 
पर लोग भाजपा का झंडा लहरात ेहएु सड़कों 
पर उतर आए। समर्थकों का कहना था कि यह 
जीत वर्षों की महेनत, संघर्ष और संगठनात्मक 
प्रयासों का परिणाम ह।ै उनके अनुसार, अब 

राज्य में विकास की नई शरुुआत होगी और लबें 
समय से चल ेआ रह ेराजनीतिक असंतुलन में 
बदलाव आएगा।
इस परेू माहौल में एक विशषे राजनीतिक 
भावनात्मकता भी दखेने को मिली, जिसमें कई 
समर्थकों ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। उनका 
कहना था कि पश् चिम बंगाल, जिसे कभी श्यामा 
प्रसाद मखुर्जी की विचारधारा की भूमि माना 
जाता ह,ै अब एक नए राजनीतिक यगु में प्रवेश 
कर रहा ह।ै इस संदर्भ में कई कार्यकर्ताओं ने 
कहा कि यह जीत केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, 
बल् कि विचारधारा के विस्तार का भी संकेत ह।ै
राज्य के कई हिस्सों में “जय श्री राम” के नारों 
की गूजं सुनाई दी। जैसे ही चनुावी रुझान भाजपा 
के पक्ष में आते दिखाई दिए, कार्यकर्ता सड़कों 
पर उतर आए और उत्साहपूर्वक नारेबाजी 
करने लगे। प्रधानमतं्री की तस्वीरें लेकर जुलूस 

निकाल ेगए और मिठाइयां बांटी गईं। यह दशृ्य 
राजनीतिक उत्साह और जनसमर्थन के प्रदर्शन 
के रूप में दखेा गया।
24 परगना जिले के काकद्वीप जसेै क्षेत्रों में भी 
उत्सव का माहौल दखेने को मिला, जहां लोग 
नाचत-ेगात ेहएु “ईबार भाजपा सरकार” के नारे 
लगा रह ेथ।े इस नारे ने परेू क्षेत्र में राजनीतिक 
बदलाव की उम्मीदों को और अधिक प्रबल कर 
दिया। समर्थकों का कहना था कि वे परिवर्तन 
चाहत े हैं और इसी उम्मीद के साथ उन्होंने 
भाजपा को समर्थन दिया ह।ै
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ह ै कि ऐसे 
चनुावी परिणाम केवल जीत या हार तक सीमित 
नहीं रहत,े बल् कि वे सामाजिक और प्रशासनिक 
दषृ् टिकोण से भी बड़े बदलाव का संकेत देते हैं। 
पश् चिम बंगाल जसेै राज्य में, जहां दशकों से एक 
विशषे राजनीतिक धारा का प्रभाव रहा ह,ै वहां 

इस प्रकार का बदलाव राजनीतिक सतंलुन को 
परूी तरह प्रभावित कर सकता है।
हालांकि, यह भी माना जा रहा है कि इस तरह 
के उत्सव और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं अक्सर 
चनुावी माहौल की तात्कालिक भावनाओं को 
दर्शाती हैं। वास्तविक प्रशासनिक बदलाव और 
विकास की प्रक्रिया समय के साथ ही स्पष्ट हो 
पाती ह।ै इसलिए, आग ेकी दिशा इस बात पर 
निर्भर करेगी कि नई राजनीतिक व्यवस्था जनता 
की अपके्षाओं पर कितनी खरी उतरती है।
राज्य में इस कथित जीत के बाद राजनीतिक 
हलचल और भी तेज हो गई है। विपक्षी दलों की 
ओर से इस परिणाम पर गभंीर मंथन किया जा 
रहा ह,ै जबकि भाजपा समर्थक इसे ऐतिहासिक 
उपलब् धि के रूप में दखे रहे हैं। यह स् थिति आने 
वाले समय में पश् चिम बगंाल की राजनीति को 
एक नई दिशा द ेसकती है।
अंततः, यह परूा घटनाक्रम केवल एक चनुावी 
परिणाम नहीं, बल् कि जनभावनाओं, राजनीतिक 
विचारधाराओं और भविष्य की अपके्षाओं का 
संगम प्रतीत होता ह।ै बगंाल की धरती पर इस 
तरह का उत्सव यह दर्शाता है कि लोकततं्र में हर 
चनुाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल् कि समाज 
की सोच और दिशा में सभंावित बदलाव का 
संकेत भी होता ह।ै

नई दिल्ली। दशे की पहचान प्रणाली स ेजडु़े 
सबसे महत्वपूर्ण दस्तावजेों में शामिल आधार 
कार्ड को लकेर एक बार फिर काननूी और 
नीतिगत बहस तेज हो गई ह।ै इस मदु्दे पर 
सुप्रीम कोर्ट न ेसोमवार को स्पष्ट सकेंत दिया 
कि केवल न्यायिक आदशेों स ेनहीं, बल्कि 
विधायी हस्तक्षेप और मौजदूा काननूी ढाचें में 
संशोधन के माध्यम स ेही इस व्यवस्था से 
जडु़े जटिल प्रश्नों का समाधान सभंव ह।ै
मखु्य न्यायाधीश न्यायमरू्ति सरू्यकातं और 
न्यायमरू्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ एक 
जनहित याचिका पर सनुवाई कर रही थी, 
जिसमें यह मागं की गई थी कि केवल छह 
वर्ष तक की आयु के नागरिकों को ही नया 
आधार कार्ड जारी किया जाए और उसके बाद 
के मामलों में सख्त नियतं्रण प्रणाली लागू 
की जाए। याचिकाकर्ता का तर्क था कि इससे 
पहचान से जुड़ी सभंावित धोखाधड़ी और 
अवैध प्रवास पर रोक लगाई जा सकती ह।ै
हालांकि, सनुवाई के दौरान सपु्रीम कोर्ट ने 
यह स्पष्ट किया कि इस तरह के नीतिगत 
निर्णय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र स ेबाहर 
हैं और इनके लिए व्यापक विधायी प्रक्रिया 
की आवश्यकता होती ह।ै अदालत न ेकहा 
कि इस प्रकार के मदु्दों पर केवल न्यायिक 
निर्देश पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि इन्हें सरकार और 

सबंधंित हितधारकों के समक्ष उठाया जाना 
चाहिए ताकि एक सतंलुित और व्यावहारिक 
समाधान निकाला जा सके।
पीठ न ेयह भी कहा कि याचिकाकर्ता के लिए 
उचित मार्ग यह होगा कि वह अपन ेसझुावों 
और चिताओं को सरकार तथा अन्य सबंधंित 
ससं्थानों के समक्ष प्रस्तुत कर,े जहां इस पर 
विस्तार स ेविचार किया जा सके। अदालत ने 
इसी आधार पर याचिका का निपटारा करते 
हएु इस े अभ्यावदेन के रूप में मानन े का 
निर्देश दिया। यह याचिका अधिवक्ता अश्विनी 
उपाध्याय द्वारा दायर की गई थी, जिसमें आधार 
कार्ड जारी करन ेकी प्रक्रिया को अधिक सख्त 
और नियत्रित बनान े की मागं की गई थी। 
याचिका में यह भी कहा गया था कि किशोरों 

और वयस्कों के लिए आधार जारी करन ेकी 
प्रक्रिया में कड़े दिशानिर्देश होन ेचाहिए, ताकि 
किसी भी प्रकार की पहचान सबंधंी धोखाधड़ी 
या फर्जी नागरिकता के मामलों को रोका जा 
सके। सनुवाई के दौरान यह मदु्दा भी सामने 
आया कि भारत जसै ेविशाल और जनसखं्या 
वाल ेदशे में पहचान प्रणाली को सरुक्षित और 
भरोसमेदं बनाए रखना एक बड़ी चनुौती ह।ै 
आधार प्रणाली का उपयोग बैंकिग, सरकारी 
योजनाओं, शिक्षा, कर प्रणाली और कई अन्य 
क्षेत्रों में व्यापक रूप स ेकिया जाता ह,ै इसलिए 
इसकी विश्वसनीयता और सरुक्षा अत्यंत 
महत्वपरू्ण हो जाती ह।ै सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी 
स ेयह स्पष्ट सकेंत मिला ह ैकि ऐस ेमामलों 
में नीति निर्धारण केवल न्यायिक हस्तक्षेप 

स ेनहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए 
ससंद और सरकार की भमूिका निर्णायक होती 
ह।ै अदालत का यह दषृ्टिकोण इस बात को 
भी रखेांकित करता ह ै कि जटिल सामाजिक 
और प्रशासनिक मदु्दों का समाधान बह-ुस्तरीय 
प्रक्रिया के माध्यम से ही सभंव ह।ै आधार 
प्रणाली को लकेर पहल ेभी कई बार विभिन्न 
स्तरों पर बहस होती रही ह,ै जिसमें गोपनीयता, 
डेटा सरुक्षा और उपयोग की सीमाओं जसै ेमुद्दे 
शामिल रह ेहैं। इस ताजा मामले न ेएक बार 
फिर यह सवाल खड़ा कर दिया ह ै कि क्या 
मौजदूा ढांचा भविष्य की आवश्यकताओं को 
परूी तरह स ेपरूा करन ेमें सक्षम ह ैया इसमें 
समय-समय पर सधुार की आवश्यकता ह।ै
कुल मिलाकर, सपु्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी 
केवल एक याचिका के निपटारे तक सीमित 
नहीं ह,ै बल्कि यह एक व्यापक सकेंत है 
कि डिजिटल पहचान प्रणाली जसै ेमहत्वपरू्ण 
विषयों पर निर्णय लते े समय काननूी, 
तकनीकी और नीतिगत सभी पहलओुं को 
ध्यान में रखना आवश्यक ह।ै आन े वाले 
समय में यह दखेना महत्वपरू्ण होगा कि 
सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती ह ैऔर 
क्या आधार प्रणाली को और अधिक सरुक्षित 
और प्रभावी बनान ेके लिए कोई नया विधायी 
ढाचंा तयैार किया जाता ह।ै
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बंगाल में चुनावी परिणाम के बाद उत्सव 
राजनीतिक बदलाव की नई लहर

कोलकाता। 
प श ् चि म बगंाल की राजनीति 
न े4 मई 2026 की शाम एक ऐसा मोड़ 
दखेा, जिसन ेराज्य के राजनीतिक इतिहास 
को नई दिशा द ेदी। दशकों स ेचली आ रही 

सत्ता सरंचना अचानक बदल 

गई 
और 

भारतीय 
जनता पार्टी 

ने राज्य में बहुमत हासिल 
कर राजनीतिक परिदशृ्य 
को परूी तरह भगवा रंग में 
रंग दिया। इस परिवर्तन को 

राजनीतिक विश्लेषक एक साधारण चनुावी 
परिणाम नहीं, बल् कि एक लंबी रणनीतिक 
यात्रा का परिणाम मान रह े हैं, जिसे कई 
लोग “राजनीतिक भागीरथी” की संज्ञा द ेरहे 
हैं—जो गंगोत्री से गंगासागर तक पहुचंती 
दिखाई दी। पश् चिम बंगाल विधानसभा की 
कुल 294 सीटों में से भाजपा ने 208 सीटें 
जीतकर स्पष्ट बहमुत हासिल किया, जबकि 
तणृमलू कांग्रेस को 79 सीटों पर संतोष 
करना पड़ा। कांग्रेस केवल दो सीटों तक 
सिमट गई। यह परिणाम राज्य की राजनीति 
में एक बड़े परिवर्तन का संकेत ह,ै जहां 
वर्षों से स्थापित सत्ता समीकरण अचानक 
बदल गए। इस चनुावी बदलाव को कई 
राजनीतिक घटनाओं और रणनीतिक फैसलों 
से जोड़ा जा रहा ह।ै प्रधानमतं्री नरेंद्र मोदी 
ने पहल ेही संकेत दिया था कि “बिहार से 
बंगाल तक गंगा का प्रवाह राजनीतिक रूप 
से भी पहंुचता है,” जो अब एक प्रतीकात्मक 
रूप में साकार होता दिख रहा ह।ै वहीं केंद्रीय 
गृह मतं्री अमित शाह ने परेू चनुावी अभियान 
के दौरान “अंग, बंग और कलिगं” का नारा 
दतेे हएु संगठनात्मक स्तर पर व्यापक 

रणनीति को आगे बढ़ाया।
इस ऐतिहासिक जीत के पीछे भाजपा के 
संगठनात्मक ढांचे और रणनीतिक योजना 
का भी बड़ा योगदान माना जा रहा ह।ै पार्टी 
के चनुावी प्रबंधन में भूपेंद्र यादव की भूमिका 
को बेहद महत्वपरू्ण बताया जा रहा ह,ै जिन्हें 
राजनीतिक विश्लेषक पार्टी का सबसे सफल 
चनुावी रणनीतिकार मान रह ेहैं। उन्होंने बूथ 
स्तर तक संगठन को मजबूत किया और 
विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय मदु्दों को राष्ट्रीय 
एजेंडे से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इस चनुाव ने कई बड़े राजनीतिक चहेरों 
के भविष्य पर भी असर डाला। राज्य की 
मखु्यमतं्री ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से 
चनुाव हार गईं, जहां उन्हें भाजपा उम्मीदवार 
शभुेंद ुअधिकारी ने 15,113 वोटों के अंतर 
से पराजित किया। इस हार को राज्य की 
राजनीति में एक बड़े यगु के अंत के रूप 
में दखेा जा रहा ह।ै परिणाम के बाद उनके 
समर्थकों में निराशा और विपक्षी खमे े में 
उत्साह का माहौल दखेा गया। इसी तरह 
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी 
को भी बहरामपरु सीट पर हार का सामना 

करना पड़ा। भाजपा उम्मीदवार शभु्रत मैत्रा 
ने उन्हें 17,548 वोटों के अंतर से हराकर 
एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर किया। यह 
परिणाम कांग्रेस के लिए राज्य में और भी 
कमजोर स् थिति का संकेत माना जा रहा ह।ै
चनुाव परिणामों के बाद राजनीतिक 
बयानबाजी भी तेज हो गई। ममता बनर्जी ने 
इसे “लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं बल् कि लूट” 
करार दिया और चनुाव आयोग की निष्पक्षता 
पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया 
कि कई सीटों पर अनियमितताए ं हईुं और 
केंद्र सरकार के प्रभाव के कारण चनुावी 
प्रक्रिया प्रभावित हईु। हालांकि, उन्होंने यह 
भी कहा कि उनकी पार्टी भविष्य में वापसी 
करेगी और संघर्ष जारी रहगेा। दसूरी ओर, 
प्रधानमतं्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत को जनता 
की शक्ति और सुशासन की राजनीति की 
जीत बताया। उन्होंने कहा कि पश् चिम बंगाल 
की जनता ने विकास और परिवर्तन के पक्ष 
में मतदान किया ह।ै वहीं अमित शाह ने भी 
जनता को धन्यवाद दतेे हएु कहा कि यह 
परिणाम भय, तुष्टीकरण और घसुपठै जसेै 
मदु्दों के खिलाफ जनादशे ह।ै इस परेू चनुावी 

परिदशृ्य ने पश् चिम बगंाल को एक नए 
राजनीतिक अध्याय में प्रवशे करवा दिया है। 
वर्षों से चल ेआ रह ेसत्ता सतंलुन के टूटने 
के बाद अब राज्य में प्रशासनिक, सामाजिक 
और राजनीतिक स्तर पर बड़े बदलाव की 
उम्मीद की जा रही है। समर्थकों का मानना 
ह ैकि यह जीत विकास और स् थिरता की नई 
शरुुआत ह,ै जबकि आलोचकों का कहना 
ह ै कि आग ेकी राह चनुौतीपूर्ण होगी और 
नई सरकार को जनता की उम्मीदों पर खरा 
उतरना होगा। राजनीतिक विश्लेषकों के 
अनुसार, यह चनुाव केवल सत्ता परिवर्तन 
नहीं बल् कि एक गहरी राजनीतिक पनुर्संरचना 
का संकेत ह।ै जहां एक ओर भाजपा न ेअपने 
संगठन और रणनीति के दम पर ऐतिहासिक 
जीत दर्ज की, वहीं विपक्ष के सामन ेअब खदु 
को पनुर्गठित करने की बड़ी चनुौती खड़ी हो 
गई ह।ै अंततः, पश् चिम बगंाल का यह चनुाव 
परिणाम भारतीय राजनीति में एक मील का 
पत्थर बनकर सामन ेआया है, जिसन ेयह 
स्पष्ट कर दिया ह ैकि लोकततं्र में परिवर्तन 
हमशेा संभव ह ैऔर जनता का निर्णय ही 
अंतिम शक्ति होता है।

गंगोत्री से गंगासागर तक: पश्चिम बंगाल में भाजपा 
की ऐतिहासिक जीत और राजनीतिक भूचाल

आधार कार्ड व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट की 
टिप्पणी, विधायी सुधार की ओर संकेत

8बिहार की जीत के 
बाद ही मोदी ने कहा था 

बिहार से ही बंगाल पहुंचती 
है गंगा 
8शाह ने दिया था अंग,बंग 
व कलिंग का नारा, पूरे 
समय संभाले रहे कमान 
8भूपेंद्र यादव बने 
भाजपा के सबसे सफल 
चुनावी रणनीतिकार

उपचुनावों में भाजपा का दबदबा, कई 
राज्यों में मजबूत हुई राजनीतिक पकड़
नई दिल्ली। देश के विभिन्न राज्यों में हुए 
ताजा उपचुनावों ने एक बार फिर राष्ट्रीय 
राजनीति की दिशा और दलों की जमीन 
पर पकड़ को स्पष्ट कर दिया है। सात 
विधानसभा सीटों पर हुए इन उपचुनावों 
में भारतीय जनता पार्टी ने चार सीटों पर 
जीत दर्ज कर अपना दबदबा कायम रखा, 
जबकि कांग्रेस ने दो सीटों पर सफलता 
हासिल की और एक सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस 
पार्टी के खाते में गई। इन परिणामों ने यह 
संकेत दिया है कि राज्यों में सत्तारूढ़ और 
विपक्षी दलों के बीच मुकाबला अभी भी 
बेहद दिलचस्प और प्रतिस्पर्धी बना हुआ 
है। इन उपचुनावों का आयोजन गुजरात, 
कर्नाटक, महाराष्ट्र, नगालैंड और त्रिपुरा 
जैसे पांच राज्यों में हुआ था। हर राज्य 
के परिणाम अपने-अपने राजनीतिक 
समीकरणों और स्थानीय मुद्दों को दर्शाते हैं, 
लेकिन समग्र रूप से देखा जाए तो भाजपा 
ने अपने संगठन और रणनीति के बल पर 
बढ़त बनाए रखी है। खासकर उन राज्यों 
में जहां पार्टी पहले से मजबूत स्थिति में थी, 
वहां उसने अपनी पकड़ को और मजबूत 
किया है।
गुजरात की उमरेठ विधानसभा सीट पर 
भाजपा उम्मीदवार हर्षद परमार ने कांग्रेस 
के भृगुराजसिंह चौहान को 30 हजार से 
अधिक मतों के अंतर से हराकर बड़ी जीत 
दर्ज की। यह जीत न केवल भाजपा के 
लिए मनोबल बढ़ाने वाली है, बल्कि यह 
भी दर्शाती है कि राज्य में उसकी पकड़ 
अभी भी मजबूत बनी हुई है। इसी तरह 
नगालैंड के कोरिडांग विधानसभा क्षेत्र में 

भाजपा उम्मीदवार दाओचिर आई इम्चेन 
ने 3,123 मतों के अंतर से जीत हासिल 
की। उन्होंने कुल 7,317 वोट प्राप्त किए, 
जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी निर्दलीय 
उम्मीदवार को 4,194 वोट मिले।
त्रिपुरा की धर्मनगर सीट पर भी भाजपा 
ने शानदार प्रदर्शन किया। यहां पार्टी के 
उम्मीदवार जहर चक्रवर्ती ने 18,290 
मतों के अंतर से जीत दर्ज की। इस जीत 
के साथ ही त्रिपुरा विधानसभा में भाजपा 
विधायकों की संख्या बढ़कर 33 हो गई 
है, जो राज्य में पार्टी की मजबूत स्थिति 
को दर्शाती है। महाराष्ट्र की राहुरी सीट 
पर भी भाजपा उम्मीदवार अक्षय करदिले 
ने विपक्षी उम्मीदवार को 1.12 लाख से 
अधिक मतों के बड़े अंतर से हराया, जो 
इस उपचुनाव की सबसे बड़ी जीतों में से 
एक मानी जा रही है।
महाराष्ट्र में ही बारामती सीट पर सुनेत्रा 
अजित पवार ने जीत हासिल की, जिससे 
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी एक 
महत्वपूर्ण सफलता मिली। यह परिणाम 
राज्य की जटिल राजनीतिक स्थिति और 
गठबंधन की राजनीति को भी दर्शाता है, 

जहां हर सीट का महत्व 
काफी बढ़ जाता है।
दूसरी ओर, कर्नाटक में 
कांग्रेस ने अपनी स्थिति 
मजबूत करते हुए दोनों 
सीटों पर जीत दर्ज की। 
बागलकोट विधानसभा सीट 
पर कांग्रेस उम्मीदवार उमेश 
मेती ने 22,332 मतों के 
अंतर से जीत हासिल की। 

वहीं दावणगेरे दक्षिण सीट पर भी कांग्रेस 
उम्मीदवार समर्थ मल्लिकार्जुन ने भाजपा 
प्रत्याशी को हराकर पार्टी को मजबूती 
दी। यह परिणाम दर्शाता है कि कर्नाटक 
में कांग्रेस अभी भी मजबूत स्थिति में है 
और सत्तारूढ़ दल होने का लाभ उसे मिल 
रहा है।
इन उपचुनावों के नतीजे यह स्पष्ट करते हैं 
कि देश की राजनीति में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय 
दलों के बीच संतुलन बना हुआ है, लेकिन 
भाजपा लगातार अपने विस्तार और पकड़ 
को मजबूत कर रही है। जहां एक ओर 
भाजपा ने चार सीटों पर जीत हासिल कर 
बढ़त बनाई, वहीं कांग्रेस और अन्य दलों 
ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में प्रभाव बनाए 
रखा है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 
उपचुनावों के परिणाम अक्सर स्थानीय 
मुद्दों, उम्मीदवारों की लोकप्रियता और 
संगठन की सक्रियता पर निर्भर करते हैं, 
लेकिन ये परिणाम आने वाले बड़े चुनावों 
के लिए संकेत भी देते हैं। भाजपा की इन 
जीतों को उसके मजबूत संगठन, बूथ 

स्तर तक सक्रिय कार्यकर्ताओं और प्रभावी 
चुनावी रणनीति का परिणाम माना जा रहा 
है। इन नतीजों ने यह भी दिखाया है कि 
भारतीय राजनीति में प्रतिस्पर्धा लगातार 
बनी हुई है और कोई भी दल पूरी तरह से 
अजेय नहीं है। हर राज्य में अलग-अलग 
समीकरण और चुनौतियां हैं, जिनसे निपटने 
के लिए दलों को लगातार अपने रणनीतिक 
दृष्टिकोण को बदलना पड़ता है।
कुल मिलाकर, इन उपचुनावों ने भाजपा 
को बढ़त जरूर दिलाई है, लेकिन साथ ही 
विपक्ष के लिए भी यह एक संकेत है कि 
वह अपनी रणनीति को और मजबूत करे। 
आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प 
होगा कि ये परिणाम राष्ट्रीय राजनीति को 
किस दिशा में ले जाते हैं और क्या यह 
रुझान भविष्य के बड़े चुनावों में भी जारी 
रहता है।
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जीवन की सांझ में जब शरीर ढलने लगता है और दिन की 
रफ्तार धीमी पड़ जाती है, तब सबसे अधिक आवश्यकता 
होती है अपनापन, संवाद और सहारे की। लेकिन विडंबना 
यह है कि आज के बदलते सामाजिक ढांचे में बुजुर्गों के 
हिस्से में अक्सर अकेलापन, उपेक्षा और भावनात्मक रिक्तता 
ही आती है। जिन हाथों ने अपने बच्चों को चलना सिखाया, 
जिन कंधों पर बैठकर बच्चों ने दुनिया देखी, वही हाथ अब 
सहारे को तरसते हैं और वही कंधे सन्नाटे का भार उठाने को 
मजबूर हो जाते हैं।
आर्थिक प्रगति, वैश्वीकरण और बेहतर अवसरों की तलाश 
में नई पीढ़ी का विदेशों या महानगरों की ओर पलायन एक 
सामान्य प्रवृत्ति बन चुकी है। बच्चों का यह जाना स्वाभाविक 
भी है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाना 
चाहता है। लेकिन इस प्रक्रिया में माता-पिता अक्सर पीछे 
छूट जाते हैं। बड़े-बड़े घर, जो कभी हंसी-खुशी से गूंजते 
थे, अब खामोश दीवारों में बदल जाते हैं। दिन भर टीवी की 
आवाज या खिड़की से बाहर झांकती निगाहें ही उनका साथी 
बन जाती हैं।
ऐसी परिस्थितियों में “किराये की संतान” जैसी अवधारणाएं 
उभरकर सामने आई हैं। यह एक नई सामाजिक वास्तविकता 
है, जहां कंपनियां बुजुर्गों को ऐसे लोगों की सेवाएं उपलब्ध 
कराती हैं जो उनके साथ समय बिताते हैं, उनसे बातचीत 
करते हैं, उनके साथ खेलते हैं या सैर पर जाते हैं। यह 
व्यवस्था भले ही अस्थायी राहत देती हो, लेकिन यह उस 
गहरे भावनात्मक खालीपन को पूरी तरह भर नहीं सकती जो 
अपने ही बच्चों की अनुपस्थिति से उत्पन्न होता है। फिर भी, 
जिन बुजुर्गों के पास संसाधन हैं, उनके लिए यह एक तरह से 
अकेलेपन से लड़ने का साधन बन गया है।
समस्या का दूसरा पक्ष और भी गंभीर है। हर बुजुर्ग आर्थिक 
रूप से सक्षम नहीं होता। खासकर निजी क्षेत्र से सेवानिवृत्त 
लोगों के लिए जीवन और कठिन हो जाता है। सीमित पेंशन, 
बढ़ती महंगाई और महंगी चिकित्सा सुविधाएं उनके लिए 
बड़ी चुनौती बन जाती हैं। ऐसे में किराये की सेवाएं लेना 
उनके लिए संभव नहीं होता। यह स्थिति उन्हें मानसिक 
तनाव, असुरक्षा और अवसाद की ओर धकेलती है।
विकसित देशों में बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा का 
मजबूत ढांचा मौजूद है। वहां सरकारें सेवानिवृत्त नागरिकों 
के स्वास्थ्य, आवास और जीवन-यापन की जिम्मेदारी का 
एक बड़ा हिस्सा उठाती हैं। इसके विपरीत, भारत में अभी भी 
यह व्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं है। यहां बुजुर्गों को अक्सर 
अपने ही संसाधनों और परिवार पर निर्भर रहना पड़ता है। 
जब परिवार का सहारा कमजोर पड़ता है, तो उनका जीवन 
और अधिक कठिन हो जाता है।
हालांकि, इस पूरी स्थिति को केवल नकारात्मक दृष्टि 
से देखना भी उचित नहीं है। यह समय बुजुर्गों के लिए 
आत्मस्वीकृति और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक 
अवसर हो सकता है। यदि वे शारीरिक और मानसिक रूप से 
सक्रिय रहने का प्रयास करें, तो जीवन की गुणवत्ता में सुधार 
संभव है। योग, प्राणायाम, ध्यान और नियमित दिनचर्या न 
केवल उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि मानसिक 
शांति भी प्रदान करते हैं। सत्संग और सामाजिक गतिविधियों 
में भागीदारी उन्हें एक नई ऊर्जा और उद्देश्य का अनुभव 
करा सकती है। इसके साथ ही समाज और सरकार दोनों 
की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण हो जाती है। गुणवत्तापूर्ण और 
सुविधा-संपन्न वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता 
है, जहां बुजुर्ग केवल रहने की सुविधा ही नहीं, बल्कि 
सम्मान और अपनापन भी महसूस कर सकें। इसके अलावा, 
एक अभिनव विचार यह भी सामने आता है कि अनाथ बच्चों 
और वृद्धाश्रमों के बुजुर्गों को एक साथ रखा जाए। इससे 
दोनों की भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। 
बच्चों को जहां स्नेह और मार्गदर्शन मिलेगा, वहीं बुजुर्गों को 
अपनेपन का एहसास होगा। 
अंततः, यह समझना जरूरी है कि खून के रिश्तों का कोई 
विकल्प नहीं होता। तकनीक, सेवाएं और व्यवस्थाएं केवल 
अस्थायी समाधान दे सकती हैं, लेकिन परिवार का स्नेह ही 
स्थायी संतोष देता है। नई पीढ़ी को भी यह समझना होगा 
कि जीवन की दौड़ में माता-पिता को पीछे छोड़ देना केवल 
एक व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक समस्या भी बनता 
जा रहा है।
जीवन की सांझ को सुंदर और संतोषजनक बनाने के लिए 
आवश्यक है कि हम अपने बुजुर्गों को केवल जिम्मेदारी 
नहीं, बल्कि सम्मान और प्रेम के साथ देखें। क्योंकि आज 
जो बुजुर्ग हैं, कल हम भी उसी राह पर होंगे।

बुजुर्गों के संकट को 
गंभीरता से ले सरकार

अभियान 

प्रेरणा 

मनुष्य का जीवन केवल समय के प्रवाह का 
नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा है 
जिसमें हर क्षण का अपना महत्व और अर्थ 
होता है। हम अक्सर अपनी उम्र को वर्षों, 
महीनों और दिनों में मापते हैं, लेकिन क्या 
वास्तव में यही हमारे जीवन का सही मापदंड 
है? यह प्रश्न तब और गहरा हो जाता है जब 
हम उस कथा को समझते हैं, जिसमें एक वृद्ध 
व्यक्ति अपने जीवन के अस्सी वर्षों को नकारते 
हुए स्वयं को मात्र चार वर्ष का बताता है। यह 
कोई साधारण कथन नहीं, बल्कि जीवन के 
वास्तविक अर्थ को उजागर करने वाला गूढ़ 
संदेश है।
एक न्यायप्रिय राजा, नौशेरवां, एक दिन अपने 
राज्य की वास्तविक स्थिति जानने के लिए भेष 
बदलकर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध 
किसान दिखाई देता है, जिसकी उम्र स्पष्ट रूप 
से काफी अधिक लगती है, लेकिन उसके चेहरे 
पर एक अलग ही तेज और संतोष झलकता है। 
जब राजा उससे उसकी उम्र पूछते हैं, तो वह 
मुस्कराकर कहता है—“चार वर्ष।” यह उत्तर 
सुनकर राजा चकित रह जाते हैं। बार-बार 
पूछने पर भी वही उत्तर मिलने पर वे स्वयं को 
प्रकट करते हैं और सच्चाई जानना चाहते हैं।
वृद्ध किसान का उत्तर केवल एक जवाब नहीं, 
बल्कि जीवन का सार है। वह बताता है कि 
उसके जीवन के अस्सी वर्ष सांसारिक कार्यों 
में बीत गए—धन कमाने, परिवार चलाने और 

सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने में। ये सभी 
कार्य आवश्यक हैं, लेकिन वे केवल जीवन को 
बनाए रखने के साधन हैं, जीवन का उद्देश्य 
नहीं। वह कहता है कि इस प्रकार का जीवन 
तो पशु भी जीते हैं, जहां मुख्य लक्ष्य केवल 
अस्तित्व को बनाए रखना होता है। मनुष्य 
को विशेष बनाता है उसका विवेक, उसका 
आत्मबोध और उसकी आध्यात्मिक चेतना।
वृद्ध के अनुसार, उसके जीवन के “सच्चे वर्ष” 
वे हैं, जो उसने पिछले चार वर्षों में बिताए 
हैं। इन वर्षों में उसने ईश्वर-भक्ति, सेवा, दया 
और सदाचार को अपनाया है। उसने अपने 
जीवन को केवल अपने तक सीमित न रखकर 
दूसरों के लिए जीना शुरू किया है। यही वह 
परिवर्तन है, जो उसके जीवन को वास्तविक 
अर्थ देता है। यही कारण है कि वह अपने 
जीवन की गणना उन्हीं चार वर्षों से करता है, 
क्योंकि वही उसके लिए सार्थक और जीवंत हैं।
यह कथा हमें एक गहरी सीख देती है कि जीवन 
की गुणवत्ता उसकी अवधि से अधिक महत्वपूर्ण 
है। आज के आधुनिक युग में हम अपने जीवन 
का अधिकांश समय भौतिक उपलब्धियों की 
दौड़ में बिताते हैं। हम बेहतर नौकरी, अधिक 
वेतन और उच्च सामाजिक स्थिति की तलाश में 
लगे रहते हैं। इस प्रक्रिया में हम यह भूल जाते 
हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। हम 
अपने भीतर की शांति, संतोष और मानवीय 
मूल्यों को नजरअंदाज कर देते हैं।

जब जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, तब 
अक्सर यह एहसास होता है कि हमने बहुत 
कुछ हासिल किया, लेकिन वह संतोष और 
सुकून नहीं पाया, जिसकी हमें तलाश थी। यही 
वह क्षण होता है, जब हमें समझ में आता है 
कि सच्चा जीवन क्या होता है। लेकिन यदि यह 
समझ पहले आ जाए, तो हमारा पूरा जीवन ही 
बदल सकता है। इस कहानी का एक महत्वपूर्ण 
संदेश यह भी है कि परिवर्तन के लिए कभी 
देर नहीं होती। चाहे हम जीवन के किसी भी 
चरण में हों, यदि हम चाहें तो अपनी सोच और 
अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। हम 
अपने जीवन में सेवा, करुणा और सदाचार को 
शामिल कर सकते हैं। यह परिवर्तन न केवल 
हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे 
आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक 
प्रभाव डालता है।
आज के समय में, जब रिश्तों में दूरी बढ़ती जा 
रही है और लोग आत्मकेंद्रित होते जा रहे हैं, 
यह आवश्यक है कि हम अपने भीतर झांकें 
और यह समझने का प्रयास करें कि हम किस 
दिशा में जा रहे हैं। क्या हमारा जीवन केवल 
व्यक्तिगत सफलता तक सीमित है, या उसमें 
समाज और दूसरों के प्रति भी कोई जिम्मेदारी 
है? यदि हम केवल अपने लिए जीते हैं, तो 
हमारा जीवन अधूरा रह जाता है। लेकिन यदि 
हम दूसरों के लिए भी कुछ करते हैं, तो हमारा 
जीवन पूर्णता की ओर बढ़ता है।

यह भी जरूरी है कि हम अपने दैनिक जीवन 
में छोटे-छोटे कार्यों के माध्यम से सकारात्मक 
बदलाव लाएं। किसी जरूरतमंद की मदद 
करना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, 
या बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए कुछ 
अच्छा करना—ये सभी कार्य हमारे जीवन को 
सच्चा अर्थ देते हैं। यह जरूरी नहीं कि हम बड़े 
स्तर पर कुछ करें; छोटे-छोटे प्रयास भी बड़ा 
बदलाव ला सकते हैं।
अंततः, यह समझना आवश्यक है कि जीवन 
का वास्तविक मूल्य उसकी गहराई में है, न 
कि उसकी लंबाई में। यदि हम अपने जीवन 
को केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित 
रखते हैं, तो हम उसके वास्तविक आनंद से 
वंचित रह जाते हैं। लेकिन यदि हम उसमें 
आध्यात्मिकता, सेवा और प्रेम को शामिल 
करते हैं, तो हमारा हर दिन एक “सच्चा वर्ष” 
बन सकता है।
इसलिए, हमें अपने जीवन को इस दृष्टिकोण 
से देखने की आवश्यकता है कि हम केवल 
समय नहीं बिता रहे, बल्कि उसे सार्थक बना 
रहे हैं। जब हम अपने भीतर संतुलन, शांति 
और करुणा को विकसित करते हैं, तभी हमारा 
जीवन वास्तव में पूर्ण होता है। यही वह संदेश 
है, जो हमें इस प्रेरणादायक कथा से मिलता 
है—कि सच्चे जीवन के वर्ष वे हैं, जिनमें हम 
वास्तव में जीते हैं, न कि केवल समय के साथ 
चलते हैं।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र 
है, जिसने अपनी सुदृढ़ चुनावी परंपराओं 
से वैश्विक उदाहरण प्रस्तुत किया है। 
स्वतंत्रता के बाद से अनेक लोकसभा 
चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं, 
जो लोकतांत्रिक मजबूती को दर्शाते हैं। 
छिटपुट घटनाओं के बावजूद चुनाव 
प्रक्रिया कभी बाधित नहीं हुई। यह 
भारतीय मतदाताओं की जागरूकता और 
लोकतंत्र के प्रति उनकी निष्ठा को सिद्ध 
करता है। वोट की ताकत के माध्यम से 
जनता शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन 
करती है, चाहे कोई दल लंबे समय से 
शासन में क्यों न हो।
यह सत्य है कि भारतीय लोकतांत्रिक 
प्रक्रिया और चुनाव आयोग की आलोचना 
समय-समय पर होती रहती है। बैलेट 
वोटिंग की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग 
मशीन और मतदाता सूची पुनरीक्षण जैसे 
मुद्दों पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। फिर 
भी इन आलोचनाओं के बावजूद देश 
की 140 करोड़ जनता का लोकतंत्र में 
विश्वास अडिग बना रहता है। भारतीय 
मतदाता अपने मताधिकार की शक्ति को 
भली-भांति समझते हैं और लोकतांत्रिक 
प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाते 
हैं, जिससे व्यवस्था की मजबूती और 
निरंतरता सुनिश्चित होती है।
शिक्षा और जागरूकता के विस्तार के 
साथ दूरदराज के गांवों तक भी लोकतंत्र 
की शक्ति की समझ पहुंच चुकी है। लोग 
जानते हैं कि संविधान सर्वोच्च है और 
उससे ऊपर कुछ नहीं। जब भी उन्हें लगता 
है कि संशोधन के नाम पर संविधान से 
छेड़छाड़ हो सकती है, वे अपने मताधिकार 
से इसका विरोध करते हैं। हाल के चुनावों 
में भी संविधान के प्रति आस्था प्रमुख मुद्दा 
रही। वोटिंग मशीनों और मतदाता सूचियों 
पर विवाद के बावजूद, जब लोकतंत्र की 
कसौटी पर परख का समय आया, तो 
करोड़ों मतदाताओं ने भाग लेकर अपनी 
जिम्मेदारी निभाई और लोकतांत्रिक मूल्यों 
को मजबूत किया। मिथ्या प्रचार और 
भ्रामक दावों का शोर आम नागरिक रोज 
सुनता है, लेकिन मतदान के समय उसकी 
स्वतंत्र सोच सामने आ जाती है। चुनाव 
परिणाम यह सिद्ध करते हैं कि भारतीय 
मतदाता सजग है, स्वयं निर्णय लेता है 
और आसानी से बहकाया नहीं जा सकता। 
यही परिपक्वता लोकतांत्रिक परम्पराओं 
की वास्तविक विजय को दर्शाती है।
पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में हुए 
रिकॉर्ड मतदान ने बताया कि तमाम 
नकारात्मक प्रचार के बावजूद मतदाताओं 
ने लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाई। जाति-
धर्म के मुद्दे, मतदाता सूचियों पर संदेह 
और आरोप-प्रत्यारोप के बीच भी जब 
नागरिक मतदान केंद्रों पर पहुंचे, तो 
उनके हाथ में सबसे बड़ी शक्ति उनका 
वोट था। भीषण गर्मी के बावजूद सुबह 
से लंबी कतारें लगीं, जो जागरूकता और 
प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। विशेषकर पश्चिम 
बंगाल में कड़ी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के 

बीच रिकॉर्ड मतदान ने यह साबित किया 
कि भारतीय लोकतंत्र परिपक्व है और हर 
परीक्षा में खरा उतरता है।
यह मतदान विभिन्न मुद्दों—चाहे मतदाता 
सूची की विश्वसनीयता का प्रश्न हो या 
क्षेत्रीय अस्मिता—सबका जवाब बनकर 
सामने आया, क्योंकि भागीदारी अत्यधिक 
रही। उच्च मतदान के बीच अपेक्षाकृत 
कम हिंसा लोकतांत्रिक परिपक्वता का 
संकेत है। तमिलनाडु में भी भाषायी और 
क्षेत्रीय बहसों के बावजूद मतदाताओं ने 
उत्साह दिखाया। भीषण गर्मी के बावजूद 
लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर 
पहुंचे और अपने मताधिकार का उपयोग 
किया। यह दर्शाता है कि मतदाता मुद्दों 
को समझते हैं और सक्रिय भागीदारी के 
माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार पश्चिम 
बंगाल और तमिलनाडु में हुआ मतदान 
देश में सर्वाधिक रहा, जो लोकतांत्रिक 
जागरूकता का प्रमाण है। उल्लेखनीय 
है कि महिला आरक्षण को लेकर बहस 
के बीच इन चुनावों में महिलाओं की 
भागीदारी पुरुषों से अधिक रही, जो 
सशक्तीकरण का संकेत देती है। पश्चिम 
बंगाल, जो कभी छिटपुट हिंसा के लिए 
चर्चित रहा है, वहां इस बार अपेक्षाकृत 
शांतिपूर्ण मतदान हुआ। यह सब दर्शाता 
है कि भारतीय मतदाता अधिक परिपक्व, 
जागरूक और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति 
प्रतिबद्ध हो चुका है।
चुनाव विशेषज्ञ अक्सर अधिक मतदान 
के आधार पर सत्ता परिवर्तन का अनुमान 
लगाते हैं, जबकि कम मतदान को 
यथास्थिति की स्वीकृति माना जाता है। 
लेकिन बदलते समय के साथ ये धारणाएं 
पुनर्विचार की मांग करती हैं। पश्चिम 
बंगाल और तमिलनाडु में रिकॉर्ड मतदान 
ने यह संकेत दिया है कि मतदाता अब 
पारंपरिक आकलनों से परे होकर स्वतंत्र 
निर्णय लेता है। वह अपने मत का 
संकेत न पहले देता है, न बाद में प्रकट 
करता है। यही कारण है कि चुनाव पूर्व 
अनुमान अक्सर गलत साबित होते हैं। 
भारतीय मतदाता की यह परिपक्वता और 
जागरूकता लोकतंत्र की वास्तविक ताकत 
को दर्शाती है।
आज जब दुनिया के कई बड़े देशों में 
लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव और 
अधिनायकवादी प्रवृत्तियों की चर्चाएं 
बढ़ रही हैं, भारत अपने विशाल और 
विविधतापूर्ण ढांचे के साथ लोकतंत्र की 
मजबूती का उदाहरण प्रस्तुत करता है। 
अत्यधिक गर्मी और कठिन परिस्थितियों 
के बावजूद 92.86 प्रतिशत जैसे उच्च 
मतदान स्तर तक पहुंचना नागरिकों की 
लोकतांत्रिक भागीदारी को दर्शाता है। 
यह स्पष्ट करता है कि भारतीय मतदाता 
भ्रामक प्रचार से प्रभावित हुए बिना अपने 
निर्णय स्वयं लेते हैं। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया 
और जनता की सक्रिय भागीदारी भारतीय 
लोकतंत्र की सुदृढ़ता और परिपक्वता को 
रेखांकित करती है।

भारत की आध्यात्मिक परंपरा में कुछ 
तीर्थ ऐसे हैं, जिनका नाम लेते ही 
श्रद्धा, समर्पण और ऊर्जा का अद्भुत 
संगम महसूस होता है। उन्हीं में से 
एक है वैष्णो देवी मंदिर, जहां हर 
वर्ष करोड़ों श्रद्धालु माता के दर्शन 
के लिए कठिनाइयों को पार करते 
हुए पहुंचते हैं। यह यात्रा केवल 
एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि 
आत्मिक अनुभव की ऐसी यात्रा है, 
जो व्यक्ति को भीतर से बदल देती 
है। अगर आप पहली बार इस पवित्र 
धाम की यात्रा की योजना बना रहे 
हैं, तो सही जानकारी और तैयारी 
आपके अनुभव को सहज, सुरक्षित 
और यादगार बना सकती है।
जम्मू-कश्मीर के त्रिकूट पर्वत पर 
स्थित यह पवित्र गुफा मंदिर समुद्र 
तल से लगभग 5200 फीट की ऊंचाई 
पर स्थित है। यात्रा का आरंभ कटरा 
से होता है, जो इस तीर्थ का बेस 
कैंप माना जाता है। कटरा से माता 
के भवन तक लगभग 13 किलोमीटर 
की चढ़ाई है, जिसे श्रद्धालु पैदल, 
घोड़े, पालकी या अन्य साधनों से 
पूरा करते हैं। यह चढ़ाई भले ही 
कठिन लगे, लेकिन रास्ते में मिलने 

वाली सुविधाएं और “जय माता दी” 
के जयकारे इसे उत्साह से भर देते हैं।
पिछले कुछ वर्षों में इस यात्रा को 
अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए 
कई आधुनिक व्यवस्थाएं विकसित 
की गई हैं। अब पहाड़ों को काटकर 
चौड़े और समतल रास्ते बनाए गए 
हैं, जिससे बुजुर्गों और बच्चों के 
लिए यात्रा पहले की तुलना में कहीं 
अधिक आसान हो गई है। पूरे मार्ग में 
जगह-जगह विश्राम स्थल, पेयजल, 
शौचालय और शाकाहारी भोजन की 
व्यवस्था उपलब्ध रहती है, जो 24 
घंटे संचालित होती है। इसके अलावा 
सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए 
हैं, जिससे श्रद्धालु निश्चिंत होकर 
यात्रा कर सकें।
अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना 
चाहते, तो आपके पास कई विकल्प 
मौजूद हैं। कटरा से भवन तक पिट्ठू, 
घोड़े और पालकी की सेवाएं आसानी 
से मिल जाती हैं। इसके अलावा 
हेलिकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है, जो 
कटरा से सांझी छत तक ले जाती 
है। सांझी छत से भवन की दूरी 
मात्र ढाई किलोमीटर रह जाती है, 
जिसे आसानी से पैदल पूरा किया 

जा सकता है। यह विकल्प खासकर 
उन लोगों के लिए लाभदायक है, जो 
समय या स्वास्थ्य कारणों से पूरी 
चढ़ाई नहीं कर सकते।
यात्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात 
है सही समय का चयन। वैसे तो 
यह धाम पूरे वर्ष खुला रहता है, 
लेकिन हर मौसम का अपना अलग 
अनुभव होता है। गर्मियों में मई और 
जून के दौरान यहां भारी भीड़ होती 
है, क्योंकि यह छुट्टियों का समय 
होता है। नवरात्रि के दौरान भी 
यहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता 
है। अगर आप शांत और कम भीड़ 
वाले समय में यात्रा करना चाहते हैं, 
तो फरवरी से अप्रैल या सितंबर से 
नवंबर के बीच का समय उपयुक्त 
माना जाता है। बरसात के मौसम में 
यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि 
इस दौरान फिसलन और भूस्खलन 
का खतरा बढ़ जाता है। वहीं सर्दियों 
में यहां का तापमान काफी नीचे चला 
जाता है, इसलिए ठंड से बचाव के 
पूरे इंतजाम करना जरूरी होता है।
यात्रा की योजना बनाते समय पहुंचने 
के साधनों की जानकारी भी जरूरी है। 
अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते 

हैं, तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जम्मू 
में स्थित है, जहां से कटरा की दूरी 
लगभग 50 किलोमीटर है। एयरपोर्ट 
से टैक्सी या बस के माध्यम से 
आसानी से कटरा पहुंचा जा सकता 
है। रेल मार्ग से आने वाले यात्रियों के 
लिए श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे 
स्टेशन सबसे सुविधाजनक विकल्प 
है, जो देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा 
हुआ है। सड़क मार्ग से भी जम्मू और 
कटरा अच्छी तरह जुड़े हुए हैं, जिससे 
बस या निजी वाहन से यात्रा करना 
आसान हो जाता है।
यात्रा के दौरान सही सामान साथ 
रखना भी बेहद जरूरी है। चूंकि 
कटरा और भवन के बीच ऊंचाई में 
काफी अंतर है, इसलिए तापमान में 
भी बदलाव महसूस होता है। गर्मियों 
में हल्के कपड़े पर्याप्त होते हैं, लेकिन 
रात के समय हल्की ठंड से बचने के 
लिए एक जैकेट साथ रखना अच्छा 
रहता है। सर्दियों में ऊनी कपड़े, 
दस्ताने और टोपी जरूरी होते हैं। 
बरसात के मौसम में छाता या रेनकोट 
अवश्य रखें। सबसे महत्वपूर्ण है 
आरामदायक जूते पहनना, क्योंकि 
पूरी यात्रा में पैदल चलना पड़ता 

है और सही जूते आपके अनुभव 
को काफी आसान बना सकते हैं। 
यात्रा से पहले ऑनलाइन पंजीकरण 
कराना भी आवश्यक होता है, जिसे 
यात्रा पर्ची कहा जाता है। यह पर्ची 
कटरा पहुंचने के बाद भी प्राप्त की 
जा सकती है, लेकिन भीड़ के समय 
पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर 
लेना बेहतर होता है। इससे आपको 
यात्रा में किसी प्रकार की बाधा का 
सामना नहीं करना पड़ता। इसके 
अलावा मोबाइल, पहचान पत्र और 
जरूरी दवाइयों को साथ रखना न 
भूलें।
इस यात्रा का सबसे खास पहलू केवल 
गंतव्य नहीं, बल्कि पूरा सफर होता 
है। रास्ते में मिलने वाले लोग, उनकी 
आस्था, उनके चेहरे पर झलकती 
उम्मीद और ऊर्जा—ये सभी मिलकर 
एक ऐसा वातावरण बनाते हैं, जो 
मन को सकारात्मकता से भर देता 
है। जब आप कठिन चढ़ाई के बाद 
माता के दरबार में पहंुचते हैं, तो वह 
क्षण जीवन का एक अविस्मरणीय 
अनुभव बन जाता है। ऐसा लगता है 
जैसे सारी थकान, सारी परेशानियां 
एक पल में समाप्त हो गई हों।

आधुनिक सुविधाओं और व्यवस्थाओं 
ने इस यात्रा को पहले से कहीं अधिक 
सरल और सुरक्षित बना दिया है, 
लेकिन इसकी आध्यात्मिक महत्ता 
आज भी उतनी ही गहरी है। यह यात्रा 
हमें सिखाती है कि विश्वास और धैर्य 
के साथ किसी भी कठिनाई को पार 
किया जा सकता है। यह केवल माता 
के दर्शन की यात्रा नहीं, बल्कि अपने 
भीतर की शक्ति को पहचानने और 
उसे अनुभव करने का अवसर भी है।
अंततः, अगर आप वैष्णो देवी मंदिर 
की यात्रा का प्लान बना रहे हैं, 
तो इसे केवल एक पर्यटन यात्रा न 
समझें। इसे एक आध्यात्मिक अनुभव 
के रूप में देखें, जहां हर कदम 
आपको अपने भीतर के और करीब ले 
जाता है। सही योजना, उचित तैयारी 
और सच्ची श्रद्धा के साथ की गई यह 
यात्रा निश्चित ही आपके जीवन की 
सबसे यादगार यात्राओं में से एक बन 
जाएगी। “जय माता दी” के जयकारों 
के बीच जब आप इस पवित्र धाम 
तक पहुंचेंगे, तो आपको महसूस होगा 
कि यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि 
एक दिव्य आह्वान था, जिसका उत्तर 
आपने पूरे मन से दिया।

जिम्मेदारी का मतदान भारतीय 
लोकतंत्र की परिपक्वताजीवन के सच्चे वर्षों की पहचान

मां वैष्णो देवी यात्रा: आस्था, तैयारी और आसान दर्शन का संपूर्ण मार्गदर्शन
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दरूगामी नुकसान करा बैठे दक्षिणी राज्य
स्वाभाविक 

है कि दक्षिणी 
राज्यों को इसका 

राजनीतिक 
नुकसान उठाना 

पड़ेगा, जिससे 
वे चाहते तो 

बच सकते थे। 
प्रतीत होता है 

कि तात्कालिक 
राजनीतिक 

लाभ के फेर 
में वे दूरगामी 

नुकसान करा 
बैठे हैं।

बीते दिनों कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल 
संसदीय परिसीमन से जुड़े संवैधानिक संशोधन 
की राह में अवरोध पैदा करने में सफल रहे। 
इस कवायद में कांग्रेस को दक्षिण भारतीय 
नेताओं का व्यापक रूप से सहयोग मिला। इस 
घटनाक्रम की गहन पड़ताल करें तो नेताओं का 
यह रुख दक्षिणी राज्यों के लिए ही भारी भूल 
साबित हो सकता है। यह विडंबना ही है कि 
कांग्रेस, द्रमुक और माकपा जैसे दल इस मुद्दे 
की गहराई और गंभीरता को समझने में विफल 
रहे और उन्होंने एक बेहतर अवसर गंवा दिया। 
प्रस्ताव के सकारात्मक पहलुओं से अधिक मोदी 
सरकार के प्रति नफरत और नकारात्मकता ही 
उनके इस निर्णय का मुख्य आधार रही।
इस मुद्दे की गहराई में जाएं तो संविधान 
का अनुच्छेद 81 कहता है कि लोकसभा में 
प्रत्येक राज्य को सीटों की आवंटन प्रक्रिया में 
सीटों की संख्या और राज्य की जनसंख्या का 
अनुपात सभी राज्यों के लिए हरसंभव रूप से 
व्यावहारिक एवं एकसमान हो। इसी क्रम में 
अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के 
बाद राज्यों को लोकसभा सीटों का आवंटन 
और प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों 
में विभाजन ‘ऐसी प्राधिकारी संस्था द्वारा और 
ऐसे तरीके से पुनर्गठित किया जाएगा जैसा कि 
संसद कानून द्वारा निर्धारित करे।” इस दृष्टि से 
सरकार और संसद के पास ही यह गुंजाइश है 
कि वे परिसीमन आयोग की ‘व्यावहारिकता’ पर 
विचार करने और केवल जनसंख्या के आंकड़ों 
पर ही कड़ाई से चलने के बजाय ‘50 प्रतिशत’ 
से अधिक वाली संकल्पना को आगे बढ़ाने का 
निर्देश दे सकें। सरकार द्वारा लोकसभा सीटों 
में ‘एकमुश्त 50 प्रतिशत’ की वृद्धि संबंधी 
आश्वासनों की गंभीरता का भी संज्ञान लिया 
जाना चाहिए था। वर्ष 1971 में परिसीमन न 
होने के बाद से ही लोकसभा सीटों की संख्या 
में बढ़ोतरी की मांग जोर पकड़ती रही। वर्ष 

2001 में वाजपेयी सरकार के दौरान भाजपा 
नेता मदनलाल खुराना ने भी मुखरता से ऐसी 
मांग सामने रखते हुए लोकसभा सीटों की संख्या 
बढ़ाकर 800 से अधिक करने की बात कही 
थी। हालांकि चंद्रबाबू नायडू, रामकृष्ण हेगड़े 
और करुणानिधि जैसे दक्षिण भारतीय नेताओं 
ने जनसंख्या के आधार पर परिसीमन को लेकर 
आपत्ति जताई। उनका मानना था कि दक्षिणी 
राज्यों ने केंद्र सरकार की परिवार नियोजन 
नीतियों को कहीं बेहतर तरीके से लागू किया 
था, ऐसे में जनसंख्या के आधार पर होने वाला 
परिसीमन उन्हें नुकसान पहुंचाता। इसके चलते 
ही नायडू ने एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री 
वाजपेयी के पास भेजा और परिसीमन को रोकने 
की मांग की। वाजपेयी ने इस मांग को स्वीकार 
किया और अनुच्छेद 81 में संशोधन का निर्णय 

लिया। इससे लोकसभा की मौजूदा सीटों को 
2026 की जनगणना तक स्थिर रखा गया।
इस संदर्भ में दक्षिणी राज्यों की संवेदनाओं को 
समझते हुए मोदी सरकार ने अनुच्छेद 81 के 
प्रविधानों को दरकिनार कर परिसीमन संबंधी 
संवैधानिक संशोधन में एक प्रस्ताव रखा, 
जिसके तहत सभी राज्यों की लोकसभा सीटों 
में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जानी थी। यदि इस 
प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता तो दक्षिणी 
राज्यों के लिए लाभ की स्थिति बन सकती थी, 
लेकिन वहां के अधिकांश राजनीतिक दलों ने 
इसका अंधविरोध किया। तेलुगु देसम, जन सेना 
और वाइएसआर कांग्रेस जैसे दलों के समर्थन 
के बावजूद संविधान संशोधन की प्रक्रिया आगे 
नहीं बढ़ सकी। दिलचस्प बात यही है कि यदि 
यह प्रस्ताव अमल में आता तो शायद उत्तरी 

राज्यों को जनसंख्या वृद्धि के बाद भी उसका 
अपेक्षित अनुपातिक लाभ नहीं मिलता। इसके 
बावजूद उनकी ओर से शिकायत सामने नहीं 
आई। चूंकि दक्षिणी राज्य इसका विरोध कर रहे 
थे, इसलिए शायद उन्हें यह महसूस हो रहा हो 
कि इसमें उनका कुछ फायदा ही हो।
यदि जनसांख्यिकी परिदृश्य की बात करें तो 
विशेषज्ञों का मानना है कि जनसंख्या को स्थिर 
रखने के लिए देश की कुल प्रजनन दर यानी 
टीएफआर 2.1 होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि 
एक औसत महिला को अपने जीवनकाल में 
2.1 बच्चों को जन्म देना चाहिए। यदि टीएफआर 
2.1 से नीचे आए तो जनसंख्या घटने लगती है। 
भारत में 1970 के दौर से ही उत्तर और मध्य 
भारत के राज्यों की तुलना में दक्षिणी राज्यों की 
टीएफआर में स्पष्ट रूप से गिरावट दर्ज हुई 

थी। वर्ष 2001 के आंकड़े देखें तो भारत की 
टीएफआर काफी अधिक (3.2) थी, जो 2011 
में गिरकर 2.4 रह गई। अब इसके घटकर 2 
होने का अनुमान है, जो जनसंख्या स्थिरता की 
कसौटी के पैमाने से भी कम है। यह निश्चित ही 
एक उल्लेखनीय सुधार है, क्योंकि ढाई दशक 
पहले जनसांख्यिकी विशेषज्ञ और नीति-निर्माता 
ऊंची टीएफआर को लेकर अत्यंत चिंतित थे।
हालांकि इस उपलब्धि के बाद भी कुछ रुझान 
असंतुलन की ओर संकेत करते हैं। जैसे 
पिछले दो दशकों में दक्षिण भारतीय राज्यों की 
टीएफआर में भारी गिरावट आई है, जबकि उत्तर 
भारतीय राज्यों (बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान 
और उत्तर प्रदेश) में यह दर ऊंची बनी हुई 
है। वर्ष 2021 में उत्तरी राज्यों के अनुमानित 
टीएफआर की बात करें तो यह बिहार में 3, 
मध्य प्रदेश में 2.6, राजस्थान में 2.4 और 
उत्तर प्रदेश में 2.7 संभव है। यानी इन राज्यों 
में अगले कुछ दशकों के दौरान जनसंख्या वृद्धि 
का रुझान बना रहेगा।
जबकि दक्षिणी राज्यों मे केरल, तमिलनाडु और 
आंध्र का टीएफआर 1.5 तक गिर चुका है। 
कर्नाटक और तेलंगाना में यह 1.6 है। इस तरह 
देखा जाए तो केरल और तमिलनाडु में 2001 
से ही टीएफआर 2.1 से नीचे पहुंच गया, जबकि 
बड़े उत्तरी राज्यों में यह करीब चार के दायरे में 
रहा। चूंकि जनगणना की प्रक्रिया आरंभ हो गई 
है, इसलिए परिसीमन अब अनुच्छेद 81 और 
82 के प्रविधानों के अनुरूप ही होगा।
इसमें जनसंख्या की कसौटी ही मुख्य आधार 
बनेगी तो उत्तरी राज्यों की सीटों में उससे भी 
अधिक बढ़ोतरी होगी जो फार्मूला अभी केंद्र 
सरकार सुझा रही था। स्वाभाविक है कि दक्षिणी 
राज्यों को इसका राजनीतिक नुकसान उठाना 
पड़ेगा, जिससे वे चाहते तो बच सकते थे। 
प्रतीत होता है कि तात्कालिक राजनीतिक लाभ 
के फेर में वे दूरगामी नुकसान करा बैठे हैं।



लखनऊ। उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा 
में एक ऐसा अध्याय जुड़ गया है, जिसने 
न केवल राज्य की आर्थिक सोच को 
बदला है बल्कि पूरे देश के लिए एक नया 
मॉडल भी प्रस्तुत किया है। करीब 600 
किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेस-वे अब 
सिर्फ एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि 
आत्मनिर्भरता, वित्तीय अनुशासन और 
दूरदर्शी नेतृत्व का प्रतीक बनकर उभरा है। 
इस महत्वाकांक्षी परियोजना की सबसे बड़ी 
खासियत यह रही कि इसे बिना किसी बैंक 
कर्ज के पूरा किया गया, जो अपने आप में 
एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस 
परियोजना को राज्य की आर्थिक क्षमता 
और प्रशासनिक इच्छाशक्ति का उदाहरण 
बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब उन 
राज्यों की श्रेणी में आ चुका है, जो बड़े 
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अपने संसाधनों 
के बल पर पूरा करने में सक्षम हैं। गंगा 
एक्सप्रेस-वे पर लगभग 36,000 करोड़ 
रुपये की लागत आई, जबकि इसके 
साथ विकसित किए जा रहे इंडस्ट्रियल 
और लॉजिस्टिक हब को मिलाकर कुल 
परियोजना लागत 42,000 करोड़ रुपये से 
अधिक हो गई है।
यह एक्सप्रेस-वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को 
पूर्वी हिस्सों से जोड़ते हुए राज्य की आर्थिक 
धुरी को मजबूत करेगा। मेरठ से प्रयागराज 
तक फैला यह मार्ग न केवल यात्रा समय 
को कम करेगा, बल्कि व्यापार, उद्योग 
और निवेश के नए अवसर भी खोलेगा। 
एक्सप्रेस-वे के किनारे विकसित किए जा 
रहे नौ इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक हब इस 
परियोजना को और अधिक प्रभावशाली 
बनाते हैं। इन हब्स के लिए करीब 7,000 
एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है, जहां 

भविष्य में बड़े उद्योग, वेयरहाउसिंग, 
कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक सेवाओं का 
नेटवर्क विकसित किया जाएगा।
इस पूरी योजना का मूल उद्देश्य सिर्फ सड़क 
निर्माण नहीं, बल्कि एक व्यापक आर्थिक 
इकोसिस्टम तैयार करना है, जिससे 
रोजगार के अवसर बढ़ें और स्थानीय 
अर्थव्यवस्था को नई गति मिले। विशेषज्ञों 
का मानना है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स 
राज्य को ‘ट्रांजिट इकोनॉमी’ से ‘प्रोडक्टिव 
इकोनॉमी’ की ओर ले जाते हैं, जहां सिर्फ 
आवागमन ही नहीं, बल्कि उत्पादन और 
वितरण की प्रक्रिया भी तेज होती है।
मुख्यमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि 
2017 से पहले की स्थिति बिल्कुल अलग 
थी, जब राज्य को “बीमारू” कहा जाता 
था और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बैंकों से 
कर्ज लेना भी मुश्किल होता था। उस 
समय वित्तीय कुप्रबंधन और संसाधनों 
के दुरुपयोग के कारण राज्य की साख 
कमजोर हो गई थी। लेकिन पिछले कुछ 
वर्षों में वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और 
संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के कारण उत्तर 
प्रदेश ने अपनी छवि बदलते हुए खुद को 
“रेवेन्यू सरप्लस स्टेट” के रूप में स्थापित 
किया है। इस बदलाव का असर राज्य 
की आय, बजट और प्रति व्यक्ति आय 
में भी साफ दिखाई देता है। मुख्यमंत्री के 
अनुसार, इन तीनों क्षेत्रों में लगभग तीन 
गुना वृद्धि दर्ज की गई है, जो राज्य की 
आर्थिक मजबूती का संकेत है। एक्साइज 
राजस्व का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया 
कि यह 12,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 
62-63 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया 
है। यह वृद्धि केवल करों में बढ़ोतरी से 
नहीं, बल्कि लीकेज रोकने और बेहतर 
प्रशासनिक व्यवस्था के कारण संभव हो 

पाई है।
गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के साथ ही 
सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि 
इससे जुड़े विकास कार्यों में पारदर्शिता 
बनी रहे और समयबद्ध तरीके से काम 
पूरा हो। यही कारण है कि यह परियोजना 
बिना किसी बड़े विवाद या देरी के तेजी से 
आगे बढ़ी और अब अपने अंतिम चरण में 
पहुंच चुकी है। लोक भवन में आयोजित 
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 500 
नए लेखा परीक्षकों को नियुक्ति पत्र भी 
वितरित किए। इनमें 371 सहकारी और 
पंचायत लेखा परीक्षक तथा 129 स्थानीय 
निधि लेखा परीक्षक शामिल हैं। यह कदम 
राज्य की वित्तीय निगरानी व्यवस्था को 
मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना 
जा रहा है। इससे सरकारी योजनाओं और 
परियोजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही 
बढ़ेगी, जो लंबे समय में विकास को स्थायी 
बनाने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने अपने 
संबोधन में लखनऊ के जेपीएनआईसी 
प्रोजेक्ट का उदाहरण देते हुए पिछली 
सरकारों के वित्तीय कुप्रबंधन पर भी सवाल 
उठाए। उन्होंने बताया कि यह परियोजना 
200 करोड़ रुपये की लागत से शुरू हुई 
थी, लेकिन बाद में इसकी लागत बढ़कर 
860 करोड़ रुपये तक पहुंच गई और 
फिर भी यह अधूरी रह गई। इस तरह की 
परियोजनाएं न केवल संसाधनों की बर्बादी 
हैं, बल्कि विकास की गति को भी बाधित 
करती हैं। इसके विपरीत, वर्तमान सरकार 
ने गंगा एक्सप्रेस-वे जैसी परियोजनाओं को 
समय पर और निर्धारित बजट में पूरा करके 
एक नई कार्यसंस्कृति स्थापित की है। यह 
कार्यसंस्कृति न केवल सरकारी मशीनरी 
को अधिक जिम्मेदार बनाती है, बल्कि 
निवेशकों का विश्वास भी बढ़ाती है।

सूरत। देश के पांच राज्यों में आए 
विधानसभा चुनाव परिणामों ने जहां 
राष्ट्रीय राजनीति की दिशा को नया मोड़ 
दिया है, वहीं सूरत में भी इस जनादेश की 
गूंज स्पष्ट रूप से सुनाई दी। हिंदीभाषी 
महासंघ के महासचिव, सिवान कबड्डी 
संघ के अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता 
अरविंद सिंह ने इन चुनावी नतीजों पर 
प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे भारतीय 
राजनीति के एक नए युग की शुरुआत 
करार दिया। उन्होंने विशेष रूप से 
पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक 
सफलता और असम में लगातार तीसरी 
बार मिली जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 
के प्रति जनता के गहरे विश्वास की 
अभिव्यक्ति बताया।
अरविंद सिंह ने कहा कि इन चुनाव 
परिणामों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 
देश की जनता अब केवल वादों पर नहीं, 
बल्कि ठोस कार्य और दूरदर्शी नेतृत्व 
पर भरोसा करती है। उनके अनुसार 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह 
देश के आम जनमानस के साथ सीधा 
संवाद स्थापित किया और उन्हें विकास, 
आत्मनिर्भरता और राष्ट्रहित के व्यापक 
विजन से जोड़ा, उसी का परिणाम है कि 
आज कठिन माने जाने वाले राज्यों में 
भी भाजपा को अभूतपूर्व समर्थन मिला 
है। उन्होंने कहा कि बंगाल जैसे राज्य 
में जहां वर्षों से अलग राजनीतिक धारा 
प्रभावी रही, वहां इस तरह का जनादेश 
मिलना परिवर्तन की स्पष्ट अभिव्यक्ति 
है।
उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 
रणनीतिक भूमिका की भी सराहना करते 
हुए कहा कि उनकी ‘चाणक्य नीति’ ने 
विपक्ष के जटिल राजनीतिक समीकरणों 
को ध्वस्त कर दिया। अरविंद सिंह के 

अनुसार, यह जीत केवल राजनीतिक 
नहीं बल्कि वैचारिक भी है, जिसमें 
राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास जैसे 
मुद्दों को जनता ने प्राथमिकता दी है।
संगठनात्मक मजबूती पर जोर देते हुए 
उन्होंने कहा कि भाजपा की सफलता 
का एक बड़ा कारण उसका मजबूत 
संगठनात्मक ढांचा है। नितिन नबीन के 
नेतृत्व में संगठन ने जिस तरह जमीनी 
स्तर पर कार्य किया, वह अभूतपूर्व है। 
उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने घर-
घर जाकर सरकार की योजनाओं और 
उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया, 
जिससे पार्टी का संदेश व्यापक स्तर पर 
लोगों तक पहुंच सका। इस अभियान 
में मंगल पांडेय की भूमिका को भी 
उन्होंने महत्वपूर्ण बताया और कहा 
कि उनके प्रभावशाली भाषणों ने लोगों 
में आत्मविश्वास और स्वाभिमान की 
भावना को जागृत किया।

असम के संदर्भ में 
अरविंद सिंह ने कहा 
कि वहां की जनता ने 
विकास और स्थिरता 
को प्राथमिकता देते हुए 
एक बार फिर भाजपा-
एनडीए को अवसर 
दिया है। उन्होंने हिमंत 
बिस्व सरमा के नेतृत्व 
की सराहना करते 
हुए कहा कि उनके 
कार्यकाल में राज्य 
ने विकास के नए 
आयाम स्थापित किए 
हैं। बुनियादी ढांचे 
से लेकर सामाजिक 
कल्याण योजनाओं 
तक, हर क्षेत्र में हुए 
बदलावों ने जनता के 

जीवन स्तर को बेहतर बनाया है, जिसका 
परिणाम इस ऐतिहासिक जीत के रूप में 
सामने आया है।
पुडुचेरी में भाजपा गठबंधन की सफलता 
का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 
यह वहां के कार्यकर्ताओं के सतत प्रयासों 
और जनता के साथ निरंतर संवाद का 
परिणाम है। वहीं केरल और तमिलनाडु 
में बढ़ते जनसमर्थन को उन्होंने भविष्य 
की राजनीति के लिए सकारात्मक संकेत 
बताया। उनके अनुसार ‘सबका साथ, 
सबका विकास’ का मंत्र अब देश के 
अंतिम छोर कन्याकुमारी तक पहुंच चुका 
है और यह एक व्यापक राष्ट्रीय भावना 
का रूप ले चुका है।
इस पूरे चुनावी परिदृश्य में योगी 
आदित्यनाथ की भूमिका को भी उन्होंने 
अहम बताया। अरविंद सिंह ने कहा कि 
योगी आदित्यनाथ की आक्रामक चुनावी 

रैलियों और उनके सशक्त भाषणों ने 
देशभर में राष्ट्रवाद की एक नई लहर 
पैदा की। उनके ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति 
और कानून-व्यवस्था पर सख्त रुख 
ने मतदाताओं के मन में सुरक्षा और 
विश्वास की भावना को मजबूत किया, 
जिसका असर बंगाल से लेकर असम 
तक देखने को मिला।
उन्होंने यह भी कहा कि इन चुनाव 
परिणामों ने यह सिद्ध कर दिया है 
कि देश की जनता अब स्थिर और 
निर्णायक नेतृत्व चाहती है। लोग ऐसे 
नेतृत्व को प्राथमिकता दे रहे हैं जो न 
केवल विकास की बात करे, बल्कि उसे 
जमीन पर उतारकर दिखाए। अरविंद 
सिंह के अनुसार, यह जनादेश केवल 
एक राजनीतिक जीत नहीं, बल्कि एक 
विचारधारा की जीत है, जिसमें राष्ट्रहित, 
विकास और सुशासन को केंद्र में रखा 
गया है। सूरत में इस जीत को लेकर 
भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में 
खासा उत्साह देखने को मिला। जगह-
जगह मिठाइयां बांटी गईं और लोगों ने 
एक-दूसरे को बधाई दी। अरविंद सिंह 
ने इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं को 
बधाई देते हुए कहा कि यह जीत उनके 
समर्पण और मेहनत का परिणाम है और 
आने वाले समय में भी उन्हें इसी ऊर्जा के 
साथ जनता के बीच कार्य करना होगा।
कुल मिलाकर, इन चुनाव परिणामों ने 
भारतीय राजनीति में एक नई दिशा और 
नई ऊर्जा का संचार किया है। अरविंद 
सिंह के शब्दों में, यह केवल सत्ता 
परिवर्तन नहीं बल्कि जनविश्वास की 
पुनर्स्थापना है, जिसने यह साबित कर 
दिया है कि जब नेतृत्व स्पष्ट हो, नीतियां 
प्रभावी हों और संगठन मजबूत हो, तो 
कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता।

सूरत। गुजरात की आर्थिक राजधानी 
सूरत के वराछा इलाके में हुई स्टेट बैंक 
ऑफ इंडिया (एसबीआई) की 50 
लाख रुपये की सनसनीखेज लूट ने जहां 
शहर की कानून-व्यवस्था को झकझोर 
दिया था, वहीं अब इस मामले में क्राइम 
ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 
पुलिस ने इस हाई-प्रोफाइल लूट कांड 
में शामिल दो आरोपियों को अयोध्या 
और गोंडा से गिरफ्तार कर लिया है। 
इस गिरफ्तारी के साथ ही जांच एजेंसियों 
को कई अहम सुराग मिले हैं, जिससे 
पूरे गिरोह के पर्दाफाश की उम्मीद तेज 
हो गई है।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शुभम 
कुमार अजीत ठाकुर और विकास सिंह 
अरुण कुमार सिंह के रूप में हुई है। 
दोनों को ट्रांजिट रिमांड के लिए गोंडा 
की अदालत में पेश किया जाएगा, 
जिसके बाद उन्हें सूरत लाकर विस्तृत 
पूछताछ की जाएगी। पुलिस अधिकारियों 
के मुताबिक, ये दोनों आरोपी लूट की 
साजिश में सक्रिय रूप से शामिल 
थे और घटना के दौरान मौके पर भी 
मौजूद थे। जांच में सामने आया है कि 
इस लूट को बेहद सुनियोजित तरीके 
से अंजाम दिया गया था। आरोपियों ने 
अपनी पहचान छिपाने के लिए फर्जी 
दस्तावेजों का सहारा लिया। लूट में 
इस्तेमाल की गई अपाचे बाइक तेलंगाना 
से फर्जी आधार कार्ड के जरिए खरीदी 
गई थी, जिससे उनकी पहचान ट्रेस 
करना मुश्किल हो सके। इतना ही नहीं, 
आरोपियों ने सूरत के रांदेर इलाके में 
भी फर्जी आईडी के आधार पर किराए 
का मकान लिया था, जहां वे वारदात से 
पहले ठहरे हुए थे। घटना को अंजाम देने 

से ठीक पहले उन्होंने वह मकान खाली 
कर दिया, जिससे पुलिस को शुरुआती 
जांच में भ्रमित किया जा सके।
क्राइम ब्रांच की जांच में तकनीकी साक्ष्यों 
की अहम भूमिका रही। शहर में लगे 
एएनपीआर (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट 
रिकग्निशन) कैमरों और सीसीटीवी 
फुटेज के जरिए पुलिस को पहली बड़ी 
सफलता मिली। 16 अप्रैल को एयरपोर्ट 
रोड पर संदिग्ध गतिविधियों के कुछ 
दृश्य कैमरों में कैद हुए थे। इसके बाद 
पुलिस ने मोबाइल टावर डेटा और 
तकनीकी विश्लेषण का सहारा लेते हुए 
संदिग्ध नंबरों को ट्रैक किया। इसी कड़ी 
में जांच टीम आरोपियों तक पहुंचने में 
सफल रही। पुलिस सूत्रों के अनुसार, 
इस लूट में पांच से अधिक हथियारबंद 
बदमाश शामिल थे। सभी ने मिलकर 
दिनदहाड़े बैंक में प्रवेश किया और 
कर्मचारियों तथा ग्राहकों को बंधक बना 
लिया। कुछ ही मिनटों में उन्होंने करीब 

50 लाख रुपये नकद, मोबाइल फोन 
और अन्य कीमती सामान लूट लिया 
और तीन मोटरसाइकिलों पर सवार 
होकर फरार हो गए। पूरी वारदात इतनी 
तेजी से अंजाम दी गई कि मौके पर 
मौजूद लोग संभल भी नहीं पाए।
इस घटना के बाद बैंक कर्मचारियों 
में भारी आक्रोश देखने को मिला है। 
कर्मचारियों ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर 
सवाल उठाते हुए 25 और 26 मई को 
हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। 
उनका कहना है कि बैंक शाखाओं में 
पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम और स्टाफ की 
कमी के कारण इस तरह की घटनाएं 
बढ़ रही हैं। कर्मचारियों ने मांग की है 
कि सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया 
जाए और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त 
सुरक्षा बल तैनात किए जाएं।
इस मामले की गंभीरता को देखते 
हुए पुलिस ने व्यापक स्तर पर जांच 
अभियान चलाया है। 120 से अधिक 

पुलिसकर्मी इस केस 
को सुलझाने में जुटे 
हुए हैं। विभिन्न राज्यों 
में छापेमारी की जा रही 
है और अन्य संदिग्धों 
की तलाश जारी है। 
पुलिस अधिकारियों का 
दावा है कि जल्द ही पूरे 
गिरोह का खुलासा कर 
लिया जाएगा और लूट 
की पूरी रकम बरामद 
करने का प्रयास किया 
जा रहा है।
यह घटना केवल एक 
आपराधिक वारदात 
नहीं, बल्कि शहरी 

सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा 
चेतावनी संकेत भी है। जिस तरह से 
अपराधियों ने तकनीक, फर्जी दस्तावेजों 
और सटीक योजना का इस्तेमाल कर 
इस लूट को अंजाम दिया, वह यह 
दर्शाता है कि अपराध का स्वरूप तेजी 
से बदल रहा है और उससे निपटने के 
लिए सुरक्षा एजेंसियों को भी उतनी ही 
आधुनिक और सतर्क रणनीति अपनानी 
होगी। सूरत जैसे व्यस्त और आर्थिक रूप 
से महत्वपूर्ण शहर में इस तरह की घटना 
ने आम नागरिकों और व्यापारिक वर्ग में 
भी चिंता बढ़ा दी है। लोग अब बैंकिंग 
सुरक्षा को लेकर अधिक सजग हो गए हैं 
और प्रशासन से कड़े कदम उठाने की 
अपेक्षा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में 
इस मामले में और बड़े खुलासे होने की 
संभावना है, जो न केवल इस गिरोह के 
नेटवर्क को उजागर करेंगे, बल्कि भविष्य 
में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भी 
महत्वपूर्ण सबक साबित हो सकते हैं।

नई दिल्ली। देश की राजनीति में आए बड़े 
बदलावों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 
ने हालिया विधानसभा चुनावों के नतीजों 
को ऐतिहासिक करार देते हुए विशेष 
रूप से पश्चिम बंगाल में मिली जीत को 
‘चिरस्मरणीय’ बताया है। उन्होंने इसे 
केवल एक चुनावी सफलता नहीं, बल्कि 
जनता की शक्ति, विश्वास और सुशासन 
की राजनीति की विजय बताया। प्रधानमंत्री 
ने एक के बाद एक कई संदेशों के माध्यम 
से न सिर्फ बंगाल की जनता का आभार 
व्यक्त किया, बल्कि असम, पुडुचेरी, 
तमिलनाडु और केरल के मतदाताओं और 
कार्यकर्ताओं के प्रति भी सम्मान प्रकट 
किया।
प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के संदर्भ 
में कहा कि यह जनादेश वर्षों के संघर्ष, 
समर्पण और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं 
की अथक मेहनत का परिणाम है। उन्होंने 
इस जीत को ‘कमल के खिलने’ के रूप 
में वर्णित करते हुए कहा कि यह चुनाव 
आने वाले वर्षों तक याद रखा जाएगा। 
उनके अनुसार, यह नतीजा उस भरोसे का 
प्रतीक है जो राज्य की जनता ने विकास, 
पारदर्शिता और सुशासन की राजनीति पर 
जताया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 
उनकी सरकार बंगाल के लोगों के सपनों 
और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 
पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी और 
हर वर्ग को अवसर व सम्मान दिलाने की 
दिशा में प्रयास करेगी।
प्रधानमंत्री ने अपने संदेशों में विशेष रूप 
से पार्टी कार्यकर्ताओं के योगदान को 
रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम 
बंगाल में मिली यह ऐतिहासिक जीत उन 

अनगिनत कार्यकर्ताओं के वर्षों के संघर्ष 
के बिना संभव नहीं होती, जिन्होंने कठिन 
परिस्थितियों में भी संगठन को मजबूत 
किया और जनता के बीच पार्टी की नीतियों 
और विकास के एजेंडे को पहुंचाया। 
उन्होंने ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को लोकतंत्र 
का असली नायक बताते हुए उन्हें नमन 
किया।
असम में भाजपा और उसके सहयोगियों 
की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री 
ने इसे जनता के विश्वास और कार्यकर्ताओं 
की मेहनत का परिणाम बताया। उन्होंने 
कहा कि पिछले एक दशक में राज्य में 
जो प्रगति हुई है, वह केवल सरकार की 
नीतियों का नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर 
कार्य करने वाले हजारों कार्यकर्ताओं के 
समर्पण का परिणाम है। उनके अनुसार, 
सकारात्मक राजनीति और विकास के 

एजेंडे ने ही लोगों के दिलों में जगह बनाई 
है, जिससे यह जीत संभव हो सकी।
पुडुचेरी के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कहा 
कि वहां के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से 
जनता के बीच जाकर संवाद स्थापित किया 
और सरकार की योजनाओं को लोगों तक 
पहुंचाया, वह सराहनीय है। उन्होंने इस 
जीत को जमीनी स्तर पर किए गए निरंतर 
प्रयासों का परिणाम बताया और कहा कि 
जनता ने एक बार फिर राजग पर भरोसा 
जताया है, जो जिम्मेदारी को और बढ़ाता 
है।
दक्षिण भारत के अन्य राज्यों की ओर ध्यान 
केंद्रित करते हुए प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु 
और केरल के मतदाताओं को भी विशेष 
संदेश दिया। तमिलनाडु के संदर्भ में उन्होंने 
कहा कि जो समर्थन भाजपा और राजग को 
मिला है, वह उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है 

और वे राज्य की जनता की समस्याओं के 
समाधान तथा उनके जीवन स्तर को बेहतर 
बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। 
उन्होंने अभिनेता से नेता बने विजय की 
पार्टी तमिलागा वेत्री कषगम को भी उनके 
शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी और इसे 
लोकतंत्र की ताकत का उदाहरण बताया।
केरल के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने वहां 
भाजपा-राजग को समर्थन देने वाले 
मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए 
कहा कि उनकी पार्टी राज्य के विकास 
से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी। 
उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार केरल 
की प्रगति के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है 
और राज्य की विकास संबंधी आकांक्षाओं 
को पूरा करने में हर संभव सहयोग दिया 
जाएगा। साथ ही उन्होंने केरल में जीत दर्ज 
करने वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा को 

भी बधाई देते हुए लोकतांत्रिक परंपराओं 
का सम्मान किया।
प्रधानमंत्री के इन बयानों में एक ओर 
जहां जीत का उत्साह दिखाई देता है, वहीं 
दूसरी ओर जिम्मेदारी का बोध भी स्पष्ट 
झलकता है। उन्होंने यह संकेत दिया कि 
यह जनादेश केवल सत्ता प्राप्त करने का 
माध्यम नहीं, बल्कि जनता के विश्वास को 
बनाए रखने की एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। 
उनके अनुसार, सरकार का मुख्य उद्देश्य 
सभी वर्गों को साथ लेकर विकास करना 
और हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक 
बदलाव लाना है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 
प्रधानमंत्री के ये संदेश न केवल चुनावी 
परिणामों पर प्रतिक्रिया हैं, बल्कि आने 
वाले समय की राजनीतिक दिशा का संकेत 
भी देते हैं। इनमें संगठन की मजबूती, 
जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की भूमिका 
और सुशासन के एजेंडे को केंद्र में रखने 
की स्पष्ट रणनीति दिखाई देती है।
कुल मिलाकर, पश्चिम बंगाल से लेकर 
दक्षिण भारत तक आए इन चुनावी नतीजों 
ने भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय 
खोल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 
संदेशों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार 
इन जनादेशों को केवल राजनीतिक जीत 
के रूप में नहीं, बल्कि जनता की अपेक्षाओं 
और विश्वास के रूप में देख रही है। आने 
वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा 
कि इन वादों और आश्वासनों को किस 
तरह जमीनी स्तर पर लागू किया जाता 
है और किस प्रकार यह जनादेश देश की 
राजनीति को नई दिशा देता है।

चेन्नई। दक्षिण भारत की राजनीति में 
दशकों से चली आ रही सत्ता की परंपरा 
को इस बार एक ऐसे चेहरे ने तोड़ 
दिया, जिसकी पहचान अब तक पर्दे पर 
थी, लेकिन जनता ने उसे सत्ता के मंच 
पर भी उतनी ही मजबूती से स्वीकार 
कर लिया। तमिलनाडु की राजनीति में 
60 वर्षों से चला आ रहा द्रमुक और 
अन्नाद्रमुक के बीच सत्ता परिवर्तन 
का चक्र इस बार पूरी तरह बदल 
गया है। अभिनेता से नेता बने विजय 
ने अपनी पार्टी तमिलागा वेत्री कषगम 
के साथ ऐसा राजनीतिक धमाका किया 
है, जिसने न केवल राज्य की सत्ता 
समीकरण बदल दिए हैं बल्कि पूरे देश 
में एक नए राजनीतिक प्रयोग की चर्चा 
को जन्म दे दिया है। पहली बार चुनावी 
मैदान में उतरी टीवीके ने 107 सीटों पर 
जीत दर्ज कर खुद को सबसे बड़ी पार्टी 
के रूप में स्थापित कर दिया है। यह 
आंकड़ा केवल एक जीत नहीं, बल्कि 
उस जनभावना का प्रतीक है जो वर्षों से 
एक वैकल्पिक नेतृत्व की तलाश में थी। 
द्रमुक और अन्नाद्रमुक जैसे मजबूत 
दलों के बीच तीसरी शक्ति के रूप 

में उभरना ही अपने आप में बड़ी बात 
थी, लेकिन सीधे शीर्ष पर पहुंच जाना 
राजनीति के पारंपरिक समीकरणों को 
चुनौती देने जैसा है। चुनाव परिणामों 
ने यह स्पष्ट कर दिया कि जनता अब 
केवल पुराने ढांचे में बंधकर राजनीति 
नहीं करना चाहती। टीवीके की 107 
सीटों की जीत के मुकाबले AIADMK 
गठबंधन 53 सीटों पर सिमट गया, 
जबकि DMK और उसके सहयोगियों 
को महज 66 सीटों पर संतोष करना 
पड़ा। यह नतीजे इस बात के संकेत हैं 
कि राज्य की राजनीति में गहरी परिवर्तन 
की लहर चल रही है, जिसने दशकों से 
जमी जड़ों को हिला दिया है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है 
कि विजय की लोकप्रियता केवल उनके 
फिल्मी करियर तक सीमित नहीं रही, 
बल्कि उन्होंने अपनी छवि को एक 
ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया 
जो युवाओं, मध्यम वर्ग और बदलाव 
चाहने वाले मतदाताओं की उम्मीदों का 
प्रतिनिधित्व करता है। उनके भाषणों में 
सादगी, मुद्दों पर स्पष्टता और जनता 
से सीधा संवाद उन्हें पारंपरिक नेताओं 

से अलग बनाता है। यही कारण रहा 
कि पहली बार चुनाव लड़ने के बावजूद 
उन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल 
की। मतगणना के दिन से ही राज्यभर 
में एक अलग तरह का उत्साह देखने 
को मिला। जैसे-जैसे टीवीके के पक्ष 

में रुझान आते गए, समर्थकों में जोश 
बढ़ता गया। पार्टी का चुनाव चिन्ह 
‘सीटी’ इस बार जश्न का प्रतीक बन 
गया। जगह-जगह कार्यकर्ताओं और 
समर्थकों ने सीटी बजाकर अपनी खुशी 
का इजहार किया। चेन्नई से लेकर छोटे 

कस्बों तक सड़कों पर जश्न का माहौल 
रहा, जहां लोगों ने नृत्य किया, मिठाइयां 
बांटी और अपने नए नेता के समर्थन में 
नारे लगाए। यह जीत केवल राजनीतिक 
नहीं, बल्कि भावनात्मक भी रही। जब 
परिणाम स्पष्ट होने लगे तो विजय के 

परिवार में भी खुशी का माहौल देखने 
को मिला। उनके माता-पिता टेलीविजन 
के सामने बैठकर मतगणना देख रहे थे 
और जैसे ही पार्टी की बढ़त पक्की होती 
गई, उनके चेहरों पर संतोष और गर्व 
की झलक साफ दिखाई दी। यह एक 
ऐसे परिवार की भावना थी जिसने अपने 
बेटे को फिल्मी दुनिया से राजनीति 
के कठिन मैदान तक पहुंचते देखा 
और अब उसे सफलता की ऊंचाई 
पर खड़ा पाया। जीत पक्की होने के 
बाद जब विजय अपने समर्थकों का 
आभार जताने निकले तो पूरा माहौल 
किसी फिल्मी दृश्य जैसा प्रतीत हो रहा 
था। उनकी कार पर फूलों की बारिश 
की गई, सड़कों पर हजारों समर्थक 
उमड़ पड़े और हर तरफ ‘विजय’ के 
नारे गूंजने लगे। यह दृश्य केवल एक 
नेता की जीत का नहीं, बल्कि एक नई 
राजनीतिक कहानी की शुरुआत का 
संकेत था। दूसरी ओर, इस चुनाव में 
सबसे बड़ा झटका एम.के. स्टालिन 
और उनकी पार्टी DMK को लगा है। 
मुख्यमंत्री रहते हुए हार का सामना 
करना और सत्ता से बाहर होना उनके 

लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका है। 
हालांकि, उन्होंने जनता के फैसले को 
स्वीकार करते हुए कहा कि उनकी 
पार्टी लोकतंत्र की भावना का सम्मान 
करती है और अब एक मजबूत विपक्ष 
की भूमिका निभाएगी। उनका यह बयान 
इस बात का संकेत है कि द्रमुक अब नई 
रणनीति के साथ वापसी की कोशिश 
करेगा। इस चुनाव का एक महत्वपूर्ण 
पहलू यह भी है कि अन्नाद्रमुक, जो 
कभी राज्य की राजनीति का मजबूत 
स्तंभ मानी जाती थी, अब तीसरे स्थान 
पर खिसक गई है। AIADMK की यह 
स्थिति इस बात को दर्शाती है कि राज्य 
की राजनीति में पुराने समीकरण तेजी 
से बदल रहे हैं और मतदाता अब नए 
विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं।
राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी यह 
परिणाम बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। 
विशेषज्ञों का मानना है कि विजय की 
सफलता उन राष्ट्रीय दलों के लिए भी 
एक संकेत है, जो अब तक तमिलनाडु 
में अपनी मजबूत पकड़ नहीं बना सके 
थे। यह चुनाव यह साबित करता है कि 
यदि कोई नया नेतृत्व जनता के मुद्दों 

को सही तरीके से उठाता है और भरोसा 
जीतता है, तो वह स्थापित राजनीतिक 
ढांचे को भी चुनौती दे सकता है।
तमिलनाडु की राजनीति में यह बदलाव 
केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि 
एक मानसिक बदलाव का भी संकेत 
है। यह चुनाव दर्शाता है कि जनता अब 
केवल परंपरागत राजनीति से संतुष्ट 
नहीं है, बल्कि वह ऐसे नेतृत्व की 
तलाश में है जो नए विचार, नई ऊर्जा 
और नई दिशा लेकर आए। विजय की 
जीत इसी बदलाव का प्रतीक बनकर 
उभरी है। आने वाले समय में सबसे 
बड़ा सवाल यह होगा कि क्या तमिलागा 
वेत्री कषगम इस जनादेश को स्थायी 
समर्थन में बदल पाएगी और क्या विजय 
अपनी लोकप्रियता को प्रभावी शासन में 
तब्दील कर पाएंगे। फिलहाल इतना तय 
है कि तमिलनाडु की राजनीति में एक 
नया अध्याय शुरू हो चुका है, जिसमें 
‘स्टार पावर’ और ‘जन समर्थन’ का 
अनोखा संगम देखने को मिल रहा है, 
और यह कहानी आगे किस दिशा में 
जाएगी, इस पर पूरे देश की नजरें टिकी 
हुई हैं।
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तमिलनाडु की राजनीति में ऐतिहासिक पटकथा: ‘स्टार’ से ‘सत्ता’ 
तक विजय का ब्लॉकबस्टर डेब्यू, द्रविड़ राजनीति की जकड़न टूटी

अपने संसाधनों से विकास की नई पटकथा: बिना कर्ज गढ़ा 
गया गंगा एक्सप्रेस-वे बना आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की पहचान

बंगाल से दक्षिण तक गूंजा जनादेश का संदेश: नरेंद्र मोदी ने जीत को बताया 
‘चिरस्मरणीय’, कार्यकर्ताओं के संघर्ष और सुशासन पर जताया भरोसा

सूरत में गूंजा जनादेश का स्वर: ‘सोनार बांग्ला’ से असम तक राष्ट्रवाद और 
विकास पर मुहर, यह मोदी नेतृत्व पर अटूट विश्वास की जीत-अरविंद सिंह

सूरत बैंक लूट कांड में बड़ा खुलासा: यूपी से दबोचे गए आरोपी, फर्जी 
पहचान और हाईटेक प्लानिंग से अंजाम दी थी 50 लाख की वारदात
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कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति 
में 2026 का जनादेश केवल सत्ता 
परिवर्तन नहीं, बल्कि एक लंबे, धैर्यपूर्ण 
और रणनीतिक संघर्ष का परिणाम 
बनकर सामने आया है। जिस धरती 
पर दशकों तक वामपंथ का प्रभाव रहा 
और बाद में तृणमूल कांग्रेस ने अपनी 
मजबूत पकड़ बनाई, वहीं अब भारतीय 
जनता पार्टी ने 200 से अधिक सीटों 
के साथ पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल 
कर सत्ता का द्वार खोल दिया है। यह 
जीत अचानक नहीं आई, बल्कि इसके 
पीछे वर्षों की मेहनत, वैचारिक जड़ों की 
मजबूती और संगठनात्मक विस्तार की 
एक सतत प्रक्रिया रही है।
इस पूरी कहानी की शुरुआत उस दौर से 
होती है जब भाजपा बंगाल की राजनीति 
में लगभग नगण्य उपस्थिति रखती थी। 
1990 के दशक में राज्य की सियासत 
पूरी तरह वामपंथ के प्रभाव में थी और 
भाजपा के लिए यहां जमीन बनाना बेहद 
कठिन कार्य था। ऐसे समय में 1998 
का वह चर्चित नारा सामने आया—
“चुप्पेचाप फूले छाप”। यह केवल एक 
चुनावी नारा नहीं था, बल्कि मतदाताओं 
की मनोविज्ञान को समझकर तैयार की 

गई एक रणनीति थी। उस दौर में भाजपा 
का समर्थन करना खुलकर आसान 
नहीं था, इसलिए पार्टी ने मतदाताओं से 
अपील की कि वे बिना शोर-शराबे के, 
चुपचाप मतदान केंद्र में जाकर कमल के 
निशान पर मुहर लगाएं। इस रणनीति ने 
उन लोगों को साहस दिया जो परिवर्तन 
चाहते थे, लेकिन सार्वजनिक रूप से 
सामने आने से हिचकते थे।
यही वह दौर था जब भाजपा की वैचारिक 
नींव को मजबूती मिलनी शुरू हुई। इस 
नींव के केंद्र में थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 
जिनकी विचारधारा और राष्ट्रवादी 
दृष्टिकोण ने बंगाल में पार्टी के लिए 
प्रेरणा का काम किया। उनकी जन्मभूमि 
होने के कारण बंगाल में भाजपा के लिए 
वैचारिक आधार हमेशा मौजूद रहा, 
जिसे समय के साथ संगठनात्मक रूप 
दिया गया।
इस आधार को मजबूत करने में कई 
नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 
तपन सिकदर उन नेताओं में प्रमुख थे, 
जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में संगठन 
को खड़ा करने का काम किया। जब 
संसाधन सीमित थे और राजनीतिक 
माहौल प्रतिकूल, तब उन्होंने गांव-गांव 

जाकर कार्यकर्ताओं को जोड़ा और पार्टी 
को जमीनी स्तर पर स्थापित किया। 
उनका काम आज के डोर-टू-डोर कैंपेन 
का प्रारंभिक स्वरूप माना जा सकता है।
इसी तरह सत्यब्रत मुखर्जी ने 
संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने 
में अहम योगदान दिया। वे रणनीति 

बनाने और कार्यकर्ताओं की क्षमताओं 
को पहचानकर उन्हें सही दिशा देने में 
माहिर थे। उन्होंने स्थानीय मुद्दों को केंद्र 
में रखकर राजनीति करने पर जोर दिया, 
जिससे आम जनता के बीच भाजपा की 
स्वीकार्यता बढ़ी।
इन नेताओं के प्रयासों ने धीरे-धीरे 

भाजपा को बंगाल की राजनीति में एक 
पहचान दिलाई। हालांकि, यह सफर 
आसान नहीं था। लंबे समय तक पार्टी 
को सीमित सफलता ही मिलती रही, 
लेकिन संगठन लगातार मजबूत होता 
गया। यही संगठन आगे चलकर भाजपा 
की सबसे बड़ी ताकत बना।

समय के साथ बंगाल की राजनीति में 
बदलाव के संकेत मिलने लगे। वामपंथ 
की पकड़ कमजोर हुई और ममता 
बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस का 
उदय हुआ। हालांकि, सत्ता परिवर्तन के 
बावजूद आम जनता की अपेक्षाएं पूरी 
तरह संतुष्ट नहीं हो पाईं, जिससे एक नए 
विकल्प की तलाश शुरू हुई।
भाजपा ने इस अवसर को पहचाना और 
अपने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत 
करने की रणनीति अपनाई। गांव-गांव 
तक कार्यकर्ताओं की पहुंच सुनिश्चित 
की गई और हर स्तर पर संवाद बढ़ाया 
गया। इसी के साथ केंद्रीय नेतृत्व ने 
भी बंगाल को प्राथमिकता दी। नरेंद्र 
मोदी की रैलियों ने जहां बड़े पैमाने पर 
जनसमर्थन जुटाया, वहीं अमित शाह की 
चुनावी रणनीतियों ने संगठन को धार 
दी।
इसके अलावा भूपेंद्र यादव और सुनील 
बंसल जैसे नेताओं ने लो-प्रोफाइल 
रहकर हाई-इम्पैक्ट रणनीति तैयार की। 
इन नेताओं ने चुनावी प्रबंधन, बूथ स्तर 
की तैयारी और संसाधनों के कुशल 
उपयोग के जरिए पार्टी को मजबूत 
आधार प्रदान किया।

राज्य स्तर पर सुवेंदु अधिकारी, सुकांता 
मजूमदार और दिलीप घोष जैसे नेताओं 
ने लगातार जनसंपर्क अभियान चलाकर 
पार्टी की पकड़ को मजबूत किया। इन 
नेताओं ने स्थानीय मुद्दों को उठाया और 
जनता के बीच अपनी सक्रियता बनाए 
रखी, जिससे भाजपा धीरे-धीरे एक 
मजबूत विकल्प के रूप में उभरी।
2026 के चुनाव में इन सभी प्रयासों 
का परिणाम सामने आया। भाजपा ने न 
केवल बहुमत का आंकड़ा पार किया, 
बल्कि 200 से अधिक सीटों के साथ 
एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। यह जीत 
केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं, बल्कि 
उस मानसिक बदलाव का संकेत है, 
जिसमें मतदाताओं ने एक नए विकल्प 
को स्वीकार किया।
विश्लेषकों का मानना है कि इस जीत के 
पीछे कई कारक काम कर रहे थे। पहला, 
मजबूत संगठनात्मक ढांचा, जिसने हर 
बूथ तक पार्टी की पहुंच सुनिश्चित की। 
दूसरा, केंद्रीय और राज्य नेतृत्व का 
प्रभावी समन्वय। तीसरा, मतदाताओं के 
बीच बदलाव की इच्छा, जिसे भाजपा 
ने सही तरीके से पहचानकर अपने पक्ष 
में किया।

“चुप्पेचाप फूले छाप” से शुरू हुआ 
यह सफर आज “पोरिबर्तन” के रूप में 
सामने आया है। यह केवल एक नारे 
का विकास नहीं, बल्कि एक विचार की 
परिपक्वता है, जिसने वर्षों के संघर्ष के 
बाद अपना परिणाम दिया।
बंगाल की राजनीति में यह परिवर्तन आने 
वाले समय में कई नए समीकरणों को 
जन्म देगा। भाजपा के सामने अब सबसे 
बड़ी चुनौती इस जनादेश को विकास 
और सुशासन में बदलने की होगी। वहीं, 
विपक्ष के लिए यह आत्ममंथन का समय 
है कि आखिर किन कारणों से वह जनता 
का विश्वास खो बैठा।
इतिहास के इस मोड़ पर इतना स्पष्ट 
है कि बंगाल की राजनीति में एक नया 
अध्याय शुरू हो चुका है। और इस 
अध्याय की जड़ें उस दौर में जाकर 
मिलती हैं, जब कुछ लोग चुपचाप 
मतदान केंद्रों में जाकर कमल के निशान 
पर मुहर लगा रहे थे, यह विश्वास करते 
हुए कि एक दिन यह बीज विशाल वृक्ष 
बनेगा। आज वही बीज 200 पार के 
आंकड़े के साथ सत्ता के शिखर पर खड़ा 
है, और बंगाल की सियासत को एक नई 
दिशा दे रहा है।

चुप्पेचाप फूले छाप से ‘पोरिबर्तन’ तक: शून्य से शिखर तक भाजपा की ऐतिहासिक यात्रा

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी भू-
राजनीतिक तनाव का सीधा असर भारत के 
ऊर्जा बाजार पर दिखाई देने लगा है। आपूर्ति 
श्रृंखला में बाधाओं और अंतरराष्ट्रीय मार्गों में 
अस्थिरता के चलते देश में रसोई गैस यानी 
एलपीजी (Liquefied Petroleum 
Gas) की खपत में अप्रैल 2026 के दौरान 
बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। पेट्रोलियम 
योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (PPAC) 
के ताजा आंकड़ों के अनुसार, एलपीजी 
खपत 16.16 प्रतिशत घटकर 22 लाख 
टन रह गई, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 
26.2 लाख टन थी। यह गिरावट केवल 
सालाना आधार पर ही नहीं, बल्कि मासिक 
स्तर पर भी देखने को मिली है। मार्च 2026 
में एलपीजी खपत 23.79 लाख टन थी, 
जो अप्रैल में और घटकर 22 लाख टन 
पर आ गई। यह रुझान संकेत देता है कि 
वैश्विक परिस्थितियों का असर सीधे घरेलू 
ऊर्जा उपयोग पर पड़ रहा है। भारत अपनी 
एलपीजी जरूरतों का लगभग 60 प्रतिशत 
हिस्सा आयात करता है, और इसका बड़ा 
हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए देश 
तक पहुंचता है। वर्तमान में ईरान, इजराइल 
और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने से इस 
महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर अनिश्चितता बनी 
हुई है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई 
है। इसी वजह से खाड़ी देशों से आने वाली 
एलपीजी खेपों में देरी और बाधाएं सामने 
आई हैं।
आपूर्ति को संतुलित रखने के लिए सरकार 
ने कुछ तात्कालिक कदम भी उठाए हैं। 
वाणिज्यिक उपभोक्ताओं जैसे होटल और 
उद्योगों को गैस आपूर्ति में कमी की गई है, 
ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी 
जा सके। साथ ही, घरेलू सिलेंडर की दो 
रिफिलिंग के बीच अंतराल बढ़ाकर आपूर्ति 
दबाव को नियंत्रित करने की कोशिश की जा 
रही है। इस बीच, केवल एलपीजी ही नहीं 
बल्कि अन्य पेट्रोलियम उत्पादों पर भी इसका 
असर दिखाई दे रहा है। विमानन ईंधन, यानी 
एटीएफ (Aviation Turbine Fuel) 
की खपत भी 1.37 प्रतिशत घटकर 7.61 
लाख टन रह गई है। यह गिरावट संकेत देती 
है कि हवाई यातायात और ईंधन उपयोग में 
भी हल्की सुस्ती आई है। इसी तरह डीजल 
की वृद्धि दर भी लगभग ठहराव पर पहुंच गई 
है। डीजल की खपत केवल 0.25 प्रतिशत 
बढ़कर 82.82 लाख टन रही, जो पहले की 
तुलना में काफी धीमी वृद्धि है। यह स्थिति 
औद्योगिक गतिविधियों और परिवहन क्षेत्र में 
सीमित गति को दर्शाती है।
हालांकि पेट्रोल की खपत में 6.36 प्रतिशत 
की वृद्धि दर्ज की गई है और यह 36.7 लाख 
टन तक पहुंच गई है, लेकिन यह वृद्धि भी 
पिछले महीनों की तुलना में धीमी मानी जा 
रही है। इसका अर्थ है कि भले ही निजी 
वाहन उपयोग में वृद्धि हो रही हो, लेकिन 
समग्र ऊर्जा मांग पर दबाव बना हुआ है। 
विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ 
वर्षों में भारत में स्वच्छ ईंधन के उपयोग 
को बढ़ावा देने के कारण एलपीजी खपत 
में लगातार वृद्धि देखी जा रही थी। सरकार 
की विभिन्न योजनाओं और सब्सिडी 
नीतियों के कारण ग्रामीण और शहरी दोनों 
क्षेत्रों में एलपीजी का उपयोग तेजी से बढ़ा 
था। लेकिन मौजूदा वैश्विक तनाव ने इस 
स्थिर वृद्धि की रफ्तार को अस्थायी रूप से 
प्रभावित किया है।
ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों के अनुसार, भारत 
जैसे बड़े उपभोक्ता देश के लिए अंतरराष्ट्रीय 
भू-राजनीतिक घटनाएं बेहद महत्वपूर्ण होती 
हैं, क्योंकि आयात पर निर्भरता अधिक 
होने के कारण वैश्विक आपूर्ति में किसी 
भी तरह की बाधा सीधे घरेलू कीमतों और 
उपलब्धता पर असर डालती है। कुल 
मिलाकर, यह स्थिति स्पष्ट करती है कि 
ऊर्जा सुरक्षा केवल घरेलू नीतियों पर निर्भर 
नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्थिरता भी इसमें 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आने वाले 
समय में यदि पश्चिम एशिया का तनाव और 
बढ़ता है, तो इसका असर केवल एलपीजी 
ही नहीं, बल्कि पूरे ऊर्जा बाजार पर और 
अधिक गहराई से देखने को मिल सकता है।

पश्चिम एशिया संकट का 
असर: एलपीजी खपत में 
बड़ी गिरावट, ATF और 

डीजल की रफ्तार भी धीमीइंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण 
उपलब्धि के तौर पर, मुंबई-अहमदाबाद 
बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए मणिनगर 
में अहमदाबाद-वडोदरा रेलवे लाइन के 
ऊपर, सभी पाँच (05) प्रीकास्ट-प्रीस्ट्रेस्ड 
भारी पोर्टल बीम (गर्डर) को मात्र 22 
दिनों के भीतर सफलतापूर्वक स्थापित कर 
दिया गया है।
लॉन्चिंग प्रक्रिया 8, 13, 19, 24 और 
29 अप्रैल 2026 को पूर्व-नियोजित और 
चरणबद्ध क्रम में सफलतापूर्वक पूरी की 
गई। यह कार्य भारतीय रेलवे की सक्रिय 
पटरियों के ऊपर अत्यंत उच्च स्तर के 
समन्वय, तीव्र कार्यगति तथा सटीक एवं 
सुरक्षित निष्पादन के साथ पूरा किया गया। 
सबसे भारी बीम, जिसका वजन लगभग 
1360 एमटी था, 8 अप्रैल 2026 को 
लॉन्च किया गया, जो परिचालन रेलवे 
लाइनों पर किए गए सबसे भारी लिफ्टों में 
से एक को चिह्नित करता है। पांचों बीमों 
में से प्रत्येक का वजन 1170 एमटी से 
1360 एमटी के बीच था, जिससे यह रेलवे 

अवसंरचना पर किए गए सबसे जटिल 
संरचनात्मक संचालन में से एक बन गया।
मणिनगर में, बुलेट ट्रेन का एलाइनमेंट 
मौजूदा रेलवे ट्रैकों से ऊँचाई वाले स्तर पर 
चौंकाने और सीमित ज्यामिति के साथ क्रॉस 
करती है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक 
संरचनात्मक योजना की आवश्यकता 
होती है। दो पियर्स के बीच का अंतराल 
भी अपेक्षाकृत बड़ा है (लगभग 30 मी 
से 34 मी), जो सुरक्षित रूप से भार 
स्थानांतरित करने के लिए पोर्टल बीम जैसी 
मजबूत और कठोर सहायक प्रणाली की 

आवश्यकता को और बढ़ाता है।
इस स्थान पर पोर्टल बीम को भारी 
संरचनाओं के रूप में डिज़ाइन किया गया 
है, ताकि वे भारतीय रेलवे की कई सक्रिय 
पटरियों—जिनमें अहमदाबाद-वडोदरा की 
‘अप’, ‘डाउन’ और तीसरी लाइनें शामिल 
हैं—के ऊपर से गुज़र सकें। इनका विशाल 
आकार और वज़न इन्हें बेहतर स्थिरता और 
न्यूनतम नीचे को झुकाव प्रदान करता है, 
जो इतने व्यस्त रेलवे ट्रैक पर सटीक ट्रैक 
संरेखण बनाए रखने और सुरक्षित संचालन 
सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक 

है। लॉन्चिंग का काम 2200 मीट्रिक टन 
क्रॉलर क्रेन का इस्तेमाल करके किया गया, 
जो मुख्य उपकरण के तौर पर इस्तेमाल 
हुआ; यह भारत में भारतीय रेलवे ट्रैक पर 
पहली बार इस्तेमाल किया गया है। प्रत्येक 
पोर्टल बीम को लगभग 3.5 घंटे में लॉन्च 
किया गया, जो पहले के 9-घंटे के ब्लॉकों 
की तुलना में काफी तेज़ है और भारतीय 
रेलवे के साथ निकट समन्वय में किया 
गया है। सीमित स्थान, ओएचई (ओवर-
हेड इलेक्ट्रिफिकेशन) और सक्रिय रेलवे 
ट्रैकों जैसी चुनौतियों के बावजूद, संचालन 
उच्च सटीकता, कड़े सुरक्षा जांच और 
लगातार निगरानी के साथ पूरा किया गया।

अतिरिक्त जानकारी:
पोर्टल बीम एक प्रीकास्ट कंक्रीट संरचना 
है, जिसकी लंबाई 34 मीटर है और इसका 
क्रॉस-सेक्शन 5.5 मीटर गुणा 4.5 मीटर 
है। इन बीमों को साइट पर ही प्रीकास्ट 
किया जा रहा है और इन्हें भारी एकीकृत 
इकाइयों के रूप में स्थापित किया जा रहा 
है।

भीषण गर्मी एव ं बढ़त े तापमान के मद्देनज़र 
यात्रियों को राहत प्रदान करने हेत ु पश्चिम 
रलेव े के भावनगर मडंल द्वारा जनहित में 
विशषे पहल की गई ह।ै इस क्रम में दिनांक 
04 मई, 2026 (सोमवार) को बोटाद एवं 
जनूागढ़ रलेवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए 
निःशुल्क शीतल पयेजल वितरण की व्यवस्था 
की गई।
वरिष्ठ मडंल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतलु 
कुमार त्रिपाठी न े जानकारी दतेे हुए बताया 
कि बोटाद रेलव े स्टेशन पर प्लेटफॉर्म क्षेत्र 
में यात्रियों—विशषेकर वरिष्ठ नागरिकों, 
महिलाओं एवं बच्चों—को ठंडा पयेजल 
उपलब्ध कराया गया, जिसस ेउन्हें भीषण गर्मी 
स ेकाफी राहत मिली। इस सेवा में सामाजिक 
कार्यकर्ता श्री चौहान महेशभाई पोपटभाई का 
सराहनीय सहयोग प्राप्त हुआ।
इसी प्रकार जूनागढ़ रलेवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 
सखं्या 1 एवं प्रतीक्षालय हॉल में यात्रियों के 
लिए निःशुल्क शीतल पयेजल वितरण किया 
गया। इस जनहितकारी अभियान में जूनियर 
चमे्बर इटंरनशेनल (JCI) ससं्था का 
महत्वपूर्ण सहयोग रहा।

दोनों स्टेशनों पर इस व्यवस्था को 
सफलतापरू्वक सचंालित करन े में भावनगर 
मडंल के वाणिज्य विभाग के निरीक्षकों, 
टिकट चकेिग स्टाफ एव ंअन्य कर्मचारियों ने 
सक्रिय भूमिका निभाई तथा वितरण कार्य को 
सवु्यवस्थित एवं सरुक्षित ढंग स ेसपंन्न किया।
इस अवसर पर मडंल रले प्रबधंक (DRM) 
श्री दिनशे वर्मा न े कहा, “भीषण गर्मी के 
दौरान यात्रियों को राहत प्रदान करना हमारी 
सर्वोच्च प्राथमिकता ह।ै भावनगर मंडल द्वारा 

विभिन्न स्वयसंवेी सगंठनों के सहयोग स ेइस 
प्रकार की जनहितकारी गतिविधिया ँ निरतंर 
आयोजित की जा रही हैं। यह पहल हमारी 
सामाजिक प्रतिबद्धता एवं यात्री-हित के प्रति 
सवंदेनशीलता को दर्शाती है।”
भावनगर मडंल द्वारा यह सनुिश्चित किया जा 
रहा है कि यात्रियों को सरुक्षित, सवुिधाजनक 
एव ंमानवीय सवेाएँ उपलब्ध कराई जाती रहें। 
भीषण गर्मी के दौरान इस प्रकार की राहत 
सवेाएँ आग ेभी निरतंर जारी रहेंगी।

भीषण गर्मी में यात्रियों को राहत: भावनगर मंडल द्वारा बोटाद 
एवं जूनागढ़ स्टेशनों पर निःशुल्क शीतल पेयजल वितरण

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए केवल 22 दिनों में अहमदाबाद 
में भारतीय रेलवे ट्रैक पर सभी पांच भारी पोर्टल बीम लॉन्च किए गए

यात्रियों की सुविधा तथा “फाल्गुन 
फेरी” के अवसर पर पालीताना जैन 
मंदिर में होने वाली क्षद्धालुओं की 
अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते 
हुए पश्चिम रेलवे द्वारा विशेष किराये 
पर पालीताना और बान्द्रा टर्मिनस के 
बीच सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने 
का निर्णय लिया गया है। भावनगर 
मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य 
प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के 
अनुसार ट्रेन का विवरण निम्नानुसार 
हैः

ट्रेन संचालन विवरणः
बान्द्रा टर्मिनस से पालीताना के 
लिए चलने वाली बान्द्रा-पालीताना 
सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन (09023) 
दिनांक 06 मई, 2026 (बुधवार) 
को बान्द्रा टर्मिनस से दोपहर 12.15 
बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 

प्रातः 05.10 बजे पालीताना पहुंचेगी।
इसी प्रकार वापसी में पालीताना-बान्द्रा 
सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन (09024) 
दिनांक 08 मई, 2026 (शुक्रवार) 

को पालीताना से शाम 17.00 बजे 
प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन सुबह 
07.25 बजे बान्द्रा टर्मिनस पहुंचेगी।
यह ट्रेन दोनों दिशाओं में सिहोर, 

सोनगढ़, धोला, बोटाद, अहमदाबाद, 
वडोदरा, सूरत, वलसाड, वापी एवं 
बोरीवली स्टेशनों पर ठहराव करेगी। 
ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए 
स्लीपर क्लास एवं एसएलआरडी 
कोच उपलब्ध रहेंगे।

बुकिंग संबंधी जानकारी :
ट्रेन संख्या 09023 एवं 09024 
की बुकिंग दिनांक 05 मई, 20206 
(मंगलवार) से सभी यात्री आरक्षण 
केन्द्रों तथा आईआरसीटीसी की 
आधिकारिक वेबसाइट पर शूरू 
होगी। यात्री ट्रेन के परिचालन समय, 
ठहराव एवं संरचना से संबंधित 
विस्तृत जानकारी के लिए भारतीय 
रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट 
www.enquiry.indianrail .
gov.in पर जाकर जानकारी प्राप्त 
कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के 
गोधरा–वडोदरा रेलखंड पर इंजीनियरिंग 
विभाग में कार्यरत की-मैन श्री सलीम 
खान ने अपनी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा 
एवं मानवता का परिचय देते हुए एक 
यात्री का खोया हुआ बैग सुरक्षित 
लौटाकर उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य 
किया। पश्चिम रेलवे के जनसम्पर्क 
अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना  द्वारा जारी 
एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पश्चिम 
रेलवे के वडोदरा मंडल के अंतर्गत 
वडोदरा-गोधरा सेक्शन पर दिनांक 30 
अप्रैल 2026 को ट्रेन संख्या 19165 से 
वाराणसी जा रहे यात्री श्री दीपक यादव 
का बैग डेरोल–खरसालिया स्टेशन के 
मध्य कहीं गिर गया था। सुपरवाइजर 

द्वारा उन्हें इसे ढूंढने का कार्य दिया 
गया और अपनी ट्रैक निरीक्षण ड्यूटी 

के दौरान यह बैग खरसालिया के की-
मैन श्री सलीम खान को मिला। बैग की 
जांच करने पर उसमें लगभग ₹1,30,000 
नकद, मोबाइल फोन, कपड़े एवं अन्य 
आवश्यक सामान पाया गया। श्री सलीम 
खान ने पूर्ण ईमानदारी एवं जिम्मेदारी का 
परिचय देते हुए कैश राशि सहित बैग एवं 
अन्य बहुमूल्य सामान संबंधित यात्री को 
सुपरवाइजर के सामने सुरक्षित रूप से 
उन्हें वापस सौंप दिया।
श्री सलीम खान द्वारा प्रदर्शित यह 
सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता न 
केवल रेलवे कर्मचारियों की सकारात्मक 
कार्यसंस्कृति को दर्शाती है, बल्कि 
भारतीय रेल के प्रति लोगों के विश्वास 
को भी और मजबूत करती है।

रेलकर्मी ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, 
ट्रैक पर मिला बैग कैश सहित लौटाया

“फाल्गुन फेरी” के उपलक्ष्य में 08 मई को पालीताना से बान्द्रा के 
लिए चलेगी विशेष ट्रेन, टिकट बुकिंग 5 मई (मंगलवार) से शुरू होगी

वडोदरा। महिलाओं के 
सशक्तिकरण और पारिवारिक 
जीवन को अधिक संतुलित एवं 
समझदारीपूर्ण बनाने की दिशा 
में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते 
हुए सखी वन स्टॉप सेंटर में 
प्री-मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर 
(PMCC) की शुरुआत की गई 
है। इस पहल का उद्देश्य विवाह 
से पहले युवाओं को मानसिक, 
भावनात्मक और सामाजिक रूप से 
तैयार करना है, ताकि वे वैवाहिक 
जीवन की जिम्मेदारियों को बेहतर 
ढंग से समझ सकें और निभा सकें।
इस केंद्र के माध्यम से युवा पुरुषों 
और महिलाओं को संवाद कौशल, 
आपसी समझ, सम्मान और रिश्तों 
में संतुलन बनाए रखने जैसे 
महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन 
दिया जाएगा। विशेषज्ञ काउंसलिग 
सत्रों के जरिए यह प्रयास किया 
जाएगा कि विवाह से पहले ही 
संभावित दंपत्ति एक-दूसरे की 
अपेक्षाओं, सोच और व्यवहार 
को बेहतर तरीके से समझ सकें, 
जिससे भविष्य में टकराव की 
संभावनाएं कम हो सकें।
केंद्र का उद्घाटन सप्लाई ऑफिसर 
श्रीमती गीताबेन देसाई ने किया। 
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 
यह पहल केवल एक औपचारिक 

केंद्र नहीं है, बल्कि यह समाज 
में बदलते पारिवारिक ढांचे को 
समझने और उसे मजबूत करने 
का एक प्रयास है। उनके अनुसार, 
आज के समय में रिश्तों में संवाद 
की कमी कई समस्याओं की जड़ 
बनती जा रही है, जिसे समय रहते 
समझना बेहद जरूरी है।
उन्होंने यह भी कहा कि यह सेंटर 
दंपत्तियों को केवल वैवाहिक 
जीवन ही नहीं, बल्कि उससे 
जुड़े मानसिक स्वास्थ्य, तनाव 
प्रबंधन और विवाद समाधान जैसे 
पहलुओं पर भी प्रशिक्षित करेगा। 
इससे न केवल व्यक्तिगत जीवन 
बेहतर होगा, बल्कि परिवारों में भी 
स्थिरता और संतुलन बढ़ेगा।
यह पहल राष्ट्रीय महिला आयोग 

द्वारा संचालित कार्यक्रमों का 
हिस्सा है, जिसके तहत देश के 14 
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 
ऐसे केंद्र पहले से कार्यरत हैं। अब 
इसी मॉडल को गुजरात में भी लागू 
किया गया है, जिससे स्थानीय 
स्तर पर महिलाओं और युवाओं 
को सीधे लाभ मिल सके।
गुजरात में यह केंद्र महिला एवं 
बाल विकास विभाग के सहयोग 
से संचालित किया जा रहा है। 
अधिकारियों का मानना है कि 
इस तरह की पहल से न केवल 
व्यक्तिगत स्तर पर जागरूकता 
बढ़ेगी, बल्कि सामाजिक स्तर 
पर भी सकारात्मक बदलाव 
देखने को मिलेंगे। विशेष रूप से 
युवाओं में रिश्तों को लेकर अधिक 

परिपक्वता और जिम्मेदारी की 
भावना विकसित होने की उम्मीद 
है।
आज के समय में जब विवाह पूर्व 
और विवाह पश्चात संबंधों में कई 
तरह की चुनौतियां सामने आ रही 
हैं, ऐसे में यह केंद्र एक मार्गदर्शक 
की भूमिका निभा सकता है। 
विशेषज्ञों के अनुसार, यदि युवा 
पीढ़ी को पहले से ही संवाद और 
समझदारी के महत्व के बारे में 
प्रशिक्षित किया जाए, तो भविष्य में 
कई पारिवारिक विवादों को रोका 
जा सकता है।
वडोदरा जैसे शहरी और तेजी से 
विकसित हो रहे शहर में यह पहल 
विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा 
रही है, क्योंकि यहां शिक्षा और 
रोजगार के साथ-साथ सामाजिक 
संरचना भी तेजी से बदल रही है। 
ऐसे में पारिवारिक स्थिरता बनाए 
रखने के लिए इस तरह के प्रयास 
समय की आवश्यकता बन जाते 
हैं। कुल मिलाकर, प्री-मैरिटल 
कम्युनिकेशन सेंटर की शुरुआत 
केवल एक प्रशासनिक पहल नहीं 
है, बल्कि यह एक सामाजिक 
निवेश है, जो आने वाले समय में 
मजबूत, समझदार और संतुलित 
पारिवारिक जीवन की नींव रखने 
में सहायक हो सकता है।

नई दिल्ली। भारतीय ऑटोमोबाइल 
उद्योग ने अप्रैल 2026 में मजबूत 
प्रदर्शन दर्ज किया है, जिससे यह 
संकेत मिलता है कि घरेलू मांग और 
निर्यात दोनों मोर्चों पर सेक्टर में स्थिर 
रिकवरी और विस्तार का दौर जारी है। 
देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियों 
में शामिल बजाज ऑटो लिमिटेड और 
अशोक लेलैंड लिमिटेड ने इस महीने 
उल्लेखनीय बिक्री वृद्धि दर्ज कर ऑटो 
बाजार में सकारात्मक रुझान को और 
मजबूत किया है।
बजाज ऑटो की कुल बिक्री में इस 
बार 40 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि 
दर्ज की गई है। कंपनी ने अप्रैल में 
कुल 5,13,792 यूनिट्स की बिक्री 
की, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि 
में यह आंकड़ा 3,65,810 यूनिट्स 
था। यह वृद्धि न कवेल कंपनी के लिए 
महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरे ऑटो सेक्टर 
की मजबूती का संकेत भी देती है।
इस प्रदर्शन में सबसे बड़ी भूमिका 
निर्यात बाजार की रही, जहां बजाज 
ऑटो ने 83 प्रतिशत की जबरदस्त 
छलांग लगाई। कंपनी का निर्यात 
2,65,582 यूनिट्स तक पहुंच गया। 
यह दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों 
में भारतीय दोपहिया और तिपहिया 
वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है।
घरेलू बाजार में भी कंपनी ने स्थिर 
वृद्धि दर्ज की है। घरेलू बिक्री 13 
प्रतिशत बढ़कर 2,48,210 यूनिट्स 
हो गई। दोपहिया वाहनों की घरेलू 

बिक्री 11 प्रतिशत बढ़कर 2,10,063 
यूनिट्स तक पहुंची, जबकि निर्यात 
में 78 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 
यह आंकड़ा 2,29,890 यूनिट्स तक 
पहुंच गया।
कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी 
बजाज ऑटो ने मजबूत प्रदर्शन किया 
है। इस श्रेणी में 54 प्रतिशत की वृद्धि 
दर्ज करते हुए कुल 73,839 यूनिट्स 
की बिक्री हुई। यह संकेत देता है 
कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 
वाणिज्यिक परिवहन की मांग बढ़ रही 
है।
दूसरी ओर, अशोक लेलैंड लिमिटेड 
ने भी स्थिर और सकारात्मक प्रदर्शन 
दर्ज किया है। कंपनी की कुल बिक्री 
9 प्रतिशत बढ़कर 14,646 यूनिट्स 
रही, जो पिछले वर्ष 13,421 यूनिट्स 
थी। यह वृद्धि मुख्य रूप से घरेलू 
बाजार की मांग और वाणिज्यिक 
वाहन क्षेत्र में सुधार के कारण देखने 
को मिली।
अशोक लेलैंड की घरेलू बिक्री 14 
प्रतिशत बढ़कर 14,242 यूनिट्स तक 
पहुंच गई। कंपनी के मध्यम और भारी 
वाणिज्यिक वाहन (M&HCV) 
सेगमेंट में 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज 
की गई, जिसमें 7,977 यूनिट्स की 
बिक्री हुई। वहीं हल्के वाणिज्यिक 
वाहनों (LCV) की बिक्री 6,265 
यूनिट्स रही, जो पिछले वर्ष 5,103 
यूनिट्स थी।
ऑटो सेक्टर के इन ताजा आंकड़ों से 

यह स्पष्ट होता है कि भारतीय बाजार 
में मांग लगातार मजबूत हो रही है। 
खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 
सुधार, त्योहारों के बाद की खपत 
और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में विस्तार 
ने वाणिज्यिक वाहनों की मांग को 
बढ़ावा दिया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि निर्यात 
में आई तेजी भारतीय ऑटोमोबाइल 
कंपनियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा 
क्षमता को दर्शाती है। बजाज ऑटो 
जैसे ब्रांडों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों में 
मजबूत पकड़ यह संकते देती है कि 
भारत अब कवेल घरेलू मांग पर निर्भर 
नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी 
एक महत्वपूर्ण सप्लायर बन चुका है।
इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों 
और नए मॉडल्स की बढ़ती मांग भी 
इस सेक्टर को नई दिशा दे रही है। 
कंपनियां लगातार तकनीकी नवाचार 
और नए उत्पाद लॉन्च के जरिए 
बाजार में अपनी स्थिति मजबूत कर 
रही हैं।
कुल मिलाकर, अप्रैल 2026 के ये 
आंकड़े भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग 
के लिए सकारात्मक संकेत हैं। बजाज 
ऑटो और अशोक लेलैंड की वृद्धि यह 
दिखाती है कि सेक्टर में रिकवरी के 
साथ-साथ विस्तार का दौर भी जारी 
है। यदि यही रुझान बना रहता है, तो 
आने वाले महीनों में ऑटो सेक्टर देश 
की आर्थिक वृद्धि में और महत्वपूर्ण 
भूमिका निभा सकता है।

ऑटो सेक्टर में जोरदार उछाल: बजाज ऑटो की 40% और 
अशोक लेलैंड की 9% बिक्री वृद्धि से बाजार में नई ऊर्जा

वडोदरा में प्री-मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर की 
शुरुआत, स्वस्थ वैवाहिक जीवन की दिशा में नई पहल


